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 शासकीय  वृत्तान्त

 eves  Rigo

 पर्यालोकन  केन्द्र  तथा  राज्य  के  सम्बद्ध

 NU
 ear क  सभा  अधिकारियों  को  भजा  जाता  है  ।  यह

 चाल  कौर  संचालनात्मक  प्रकार  का मंगलवार  .  ५  दिसम्बर  ९५३

 होता है  र  उन  व्यक्तियों  के  प्रयोग  के  लिये

 सदन  को  बैठक  बढ  बजे  समवेत  हुई
 है  जिन  का  परियोजना  सम्बन्धी  कार्यों  के

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसान
 संचालन  से  सीधा  सम्बन्ध  होता  है  ।

 सदस्य  द्वारा  ग्रहण  परियोजनाओं  के  संचालन  सम्बन्धी

 श्री  साधन  चन्द्र  गीत  दक्षिण  विशष  विशेष  पतलूनों  का  पर् या लोकन  अलग

 पव )  अलग  पूरा  हो  रहा है  ।  wal  तक  कोई

 नन  प्रतिवेदन  नहीं  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 क्यों  के  मौखिक  उत्तर  परन  नहीं  उठता  |

 कार्यक्रम  मूल्यांकन  संघटन
 श्री  एस०  एन ०  दास  :  म॑  जान  सकता

 FRYo  श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या
 हूं  कि  क्या  इस  संघटन

 को
 समय  समय  पर

 यौजना  मंत्री  यह  बतलाने  कृपा  करेंगे
 कोई  अ्रल्पकालन  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने

 क्या  कार्यक्रम  मुल्यांकन  संघटन  पड़ते हैं  ?
 ने  सामुदायिक  परियोजनाश्रों  की  प्रगति  और

 फल  को  aha  के  पश्चात  कोई  प्रतिवेदन  श्री  हाथी  जसा  कि  म  न  उत्तर

 प्रस्तुत  किया  है  ;  अ्रौर  की  चण्डिका  में  यह  संघटन

 मासिक  पर् या लोकन  भेजता  किन्तु  इस
 यदि  तो  इस  प्रतिवेदन  की

 संघटन  के  बनने  के  लगभग  छ  मास  पश्चात
 मुख्य  मुख्य  बात  क्या  ह

 ?

 इसे  ara  विस्तृत  प्रतिवेदन  भजना  पड़ेगा  ।

 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  इस  का  प्रारूपण  किया जा  रहा  यह  पूरा

 हाथी )  जिन  क्षत्रों  में  कार्यक्रम
 होने  वाला  है  ।

 मूल्यांकन  संघटन  के  पदाधिकारी  हें  उन  में

 उन  के  द्वारा  प्रेरित  सामदायिक  परियोजनाओं  जान  सकता श्री  एस०  एन०

 के  संचालन  शर  प्रगति  का  संचित  नासिक

 585  P.S.D
 हूं  कि  क्या  इस  संघटन  के  प्रधान  सभी
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 कायिक  परियोजना  क्षेत्रों  में  कर्मचारी  सिचाई  तथा  fara  उपमंत्री

 रखे गये  हे  ?  हाथी )
 से  एक  विवरण  सदन

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट
 श्री  श्रीमान्‌  ।  मूल्यांकन  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ५६]

 पदाधिकारी  सभी  परियोजना  क्षेत्रों  में  नहीं

 रखे  गये  ये  केवल  १८  केन्द्रों  में  रखे  गये  श्री  एस०  एन०  दास  :  में  जान  सकता

 हूँ  हूं  कि  राज्यों  में  कितने  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले

 गय  हैऔर  उन  का  प्रशिक्षण-सामर्थ्य॑  कितना
 श्री  एस०  एन०  में  जान  सकता

 हू ंकि
 फोड  फाउंडेशन  प्र  कायिक  परियोजनाओं

 q  धन  लगाने  के  अतिरिक्त  इस  श्री  हाथी  :  ३२४  प्रशिक्षण  केन्द्र  हें  ।

 टन  में  श्र  क्या  करता  है  ?  इन  में  से  प्रति  ः  लग  भग  ¥,Yoo

 ग्राम  स्तर  के  प्रशिक्षित  कार्यकर्त्ता
 श्री  प्रशिक्षण के  लिये  उन

 लेंगे ।
 का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 att  एस०  एन०  दास  :  में  जान  सकता
 श्री  बी०  के०  में  जान  सकता

 z  कि  इन  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  लिये  प्रशिक्षक

 हूं  कि  कितने  खण्डों  को  सूक्ष्म  मूल्यांकन  कहां  से  भर्ती  किये  जाते  हे  ate  क्या  वे

 के
 लिये  चुना गया  है  ?  wear  प्राप्त  भ्र  मानदण्ड  के  अग्रतरूप च्न्स

 श्री  १८  केन्द्रों में  ये  मूल्यांकन  होते  हे  ?

 पदाधिकारी  हें  ।
 श्री  इन  की  भर्ती  सामान्यतया

 सम्बद्ध  राज्य  सरकारें  करती  हें  ।  वे
 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्ड

 सामान्यतया  सहकारी  संघटनों  राजस्व

 QU,  श्री  To  एन०  विभाग  से  ws  लेती  हैं  ।  वे  कुछ

 योजना  मंत्री  बतलाने  की  कृपा
 ऐसे नये  रंगरूट  भी

 रख
 लेती  हें  जिन्हें

 खेती

 करेंगे
 का  अनुभव हो

 जिन
 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्डों  श्री  एस०  एन ०  विभिन्न  राज्यों

 को
 +

 ६  PEXR  को  उद्घाटन  को  जो  कुल  ग्राम  स्तर  के  कार्यकर्त्ता  दिये  गये

 किया  गया  था  उन  के  काम  के  लिय  विभिन्न
 उन  में  में  यह  जान  सकता  हूं  कि

 राज्य  कितने  प्रशिक्षित ग्राम  स्तर  के  कितने  ग्राम  स्तर  के  कार्य  कर्त्ताओं  को  मानदण्ड

 कार्यकर्त्ताद्ों  को  संगठित  सकी
 के  अनुरूप  प्रशिक्षण दिया  गया  है  ?  अ्रथवा

 इस  सम्बन्ध  में  योजना  की
 क्या  उन्हें  सरकारी  विभाग  से  ही

 चुन  लिया  गया  है  ?
 अवधि  के  प्रत्येक  राज्य  का  क्या  लक्ष्य

 निश्चित  किया  गया  तथा
 श्री  उन

 में
 से  कुछ  को  विभाग

 से  चुन  लिया  जाता  है
 ।

 कुछ  ऐसे  रंगरूट कौन  सा  सभी  राष्ट्रीय

 विस्तार  सेवा  खण्ड  संघटनों  में  सभी  स्तरों
 है  जिन्हें  प्रशिक्षण  के  लिये  भज  दिया  जाता

 zi
 म  उपयुक्त  कार्यकर्त्ता  भर्ती  कर  सका  है

 श्र  इन्हें  अच्छी  प्रकार  संगठित  कर  सका  श्रीमती  सुषमा  सेन
 :  में  जान  सकती

 है  ?  हूं  कि  क्या  दक्षिणी  भागलपुर  राष्ट्रीय
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 सेवा  के  अ्रन्तगंत  है  शर  क्या  वहां  के  ग्रामीणों  तथा  रसद  मंत्री

 को  प्रशिक्षण  का  अवसर  मिलेगा  ?  स्वर  :  कभी  तक

 श्रीमान्‌  ।

 श्री  इस के  मुझे  पूर्व

 सुचना  चाहिये  ।  इस  विषय  पर  ant  और  विचार

 करने  से  of  कुछ  विशेषज्ञों  की  सलाह

 श्री  बी०  के ०  दास  :  में  जान  सकता  लेने  का  निश्चय  किया  गया  है  |

 हूं  कि  क्या  जिन  केन्द्रों  में  ग्रामीण  स्तर  का  कोई

 कार्यकर्त्ता  नहीं  नियुक्त  गया  है  श्री  एस०  एन०  में  जान  सकता

 वहां  कोई  काम  आरम्भ  नहीं  किया  गया  ?  हूं कि  अब  तक  इस  सम्बन्ध  में  कितने  विदेशी

 उदाहरण  के  लिये  cheat  बंगाल  में  यद्यपि  शिल्पकारों  की  सलाह  ली  गई  है  ?

 ७००  कां कर्त्ता्रों  के  लक्ष्य  उल्लेख

 ग्राम  स्तर
 सरदार  स्वर्ण  की  नहीं  ।

 किया  गया  किन्तु  वहां
 मेरे  विचार  में  केवल  एक  बार  एक  शिल्पकार

 का  कोई  भी  कार्यकर्ता  नियुक्त  नहीं  किया
 की  सलाह  ली

 गई  किन्तु  उस  के  प्रस्ताव
 गया  ।  क्या  में  यह  समझ  कि  वहां  कोई  काम  नहीं

 को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  |
 आरम्भ  किया  गया  ?

 श्री  हाथी  :  नहीं  ।  यह  स्थिति  नहीं  है  ।  फिलिपीन में  भारतीयों का  आप्रवास

 वहां  प्रशिक्षित  कार्यकर्त्ता  नहीं  इतनी  नर  ४४.  डा०
 ही  बात  >

 Q  |

 प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 श्री  मुनि स्वामी :
 में  जान  सकता हूं

 कि
 क्या  यह  सत्य  है  कि  फिलिपीन

 इन  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्डों  ने  aa  तक
 की  सरकार  ने  भारतीयों  के  आवास  पर

 कुल  कितनी  राशि  व्यय  की
 से  प्रतिबन्ध  उठा  लिया  और

 है
 ?

 यदि  तो  क्या  फिलिपीन  में

 श्री  हाथी  इस  वर्ष  लगभग  १९०
 भारतीयों के  स्वतन्त्र  रूप  से  प्रवेश  के  लिये

 खण्ड  चुने  गय  हें  श्र  प्रत्येक  खण्ड  पर  तीन
 कोई  वार्षिक were  नियत  किया  गया

 ag  में  ७  १/२  लाख  रुपये  व्यय  किये

 जायेंगे  |  ह ै?

 वैदेशिक  काय  मंत्रो  के  सभा-सचिव

 महात्मा  गांधी  समाधि  सादत  अली  जहां  ।

 *९  BR  श्री  एस०  एन०
 वार्षिक  अहमद  ५०  व्यक्ति

 कया  तथा  रसद  मंत्री

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार
 नियत  किया

 गया
 है  ।

 ने  गांधी  स्मारक  रूपांकन  समिति  द्वारा  डा०  राम  सुभग  कब  से  भारतीयों

 तेयार  किये  गये  रूपांकन  को  स्वीकार  कर  को  फिलिपीन  में  प्रवेश  की  आज्ञा  दी  गई

 लिया  है  ?  है
 ?

 यह  रादेश  कब  जारी  किया  गया  था
 ?

 xa  विषय  में  झागे  ओर  क्या  शो  सादत  अली  खांस
 :

 इस  वर्ष  अक्तूबर

 में  । प्रगति
 हुई  है  !
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 T क्या  किसी  vod  ।
 इस  क्षेत्र  के  डूबने  से  पहले  इसबात

 भारतीय  ने  इस  अवसर  से  लाभ  उठाया  की  झ्रोर  ध्यान  दिया  जायेगा  ।

 दामोदर  घाटी  परियोजना

 श्री  सादत अली खांन
 :  मूझे  पूर्व  सूचना

 चाहिये  डूबने  से  पहिले  जहां  तक  संभव  हो

 सका  तिलैया  के  तालाब  में  से  वक्ष  हटा
 श्री  जी०  पी०  सिन्हा  एशिया  के

 दिये  गये  थे  ।  बोकारो  बांध  के  क्षेत्र  में  से
 कितने  देशों  ने  अपने  देशों  में  भारतीयों  के

 ०७  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  ?
 भी

 इस  के  डूबने  से  पहिले  सब  वक्ष  हटा  दिये

 गये  थे
 ।

 कोनार  के  तालाब  में  से  वृक्षों  को

 श्री  सादत  अली  खांन  :  यह  प्रद  तो
 हटाया  जा  रहा  है  ।  मंथन

 कौर  पंचेट  की  पहाड़ी
 तो  केवल  फिलिपीन  के  सम्बन्ध में  है  ।

 के  तालाब  wet बन  रहे  अत: इस समय इस  समय

 नदी  घाटी  परियोजनाओं  इन  के  वृक्षों  को  हटाने  का  प्रशन  ही  नहीं
 *

 ९४५.  श्री  वी०  पी०  क्या  उठता |

 सिंचाएं  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बतलाने  की
 श्री  वी०  पी०  क्या  यह  सत्य

 कृपा  करेंगे
 नहीं  है  कि  बांधों  की  योजनाकारों  को  भ्रान्ति

 हीराकुंड  दामोदर  घाटी
 रूप  देने  से  पुर्व  ग्रन्तदेशीय  मत्स्यपालन  विशेषज्ञों

 भाखड़ा  नांगल  परियोजनाओं  में  कितना  की  सम्पत्ति नहीं  जानी  गई  थी  ?

 क्षेत्र  डूब  गया  रोक

 श्री  में  नहीं  जानता कि  यह
 विंमान  डूबे  हुए  क्षेत्रों  में  पानी

 केसे  उठता  है  ।  हमारे  सामने  जो

 भरने  से  पहिले  क्या  इन  में  उगे  हुए  वृक्षादि  wet  है  वह  तो  sa  हुए  क्षेत्रों और  उन

 हटा  दिये  गये  थे
 ?

 में  उगने  वृक्षों  के  सम्बन्ध में  है
 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 हाथी )
 श्री  ato  पी०  नायर

 :
 क्या  में

 दूसरा  प्रश्न  पूछूं  ?  क्या  सरकार  को
 हीरा कुंड बांध  परियोजना

 ६३०  कटर ८६  स्तर  पर  2, FR YES. 2g
 यह  विदित  है  कि  यदि  st  हुए  क्षेत्रों  में

 से  उगे हुए  वृक्षादि नहीं  निकाले  जायेंगे
 एकड़  तो  इस  प्रकार  के  क्षेत्रों  में  मछलियां  नहीं  पॉली

 दामोदर  घाटी  परियोजना  जा  सकतीं  ?

 मैथन  तथा  पंचेट
 श्री  मुझे  पूर्व  सूचना

 पहाड़ी  के  तालाबों  कौर  बोखारों  के  बांध
 चाहिये  |

 से  ७२३१४  एकड़  भूमि  डूब  जायेगी  ।

 श्री  ato  पी०  नायर :  में  एक
 भाखड़ा नांगल  परियोजना

 ३८,०००  एकड़
 कौर  प्रदान  पूछता  हूं  ।  क्या  सरकार  को  यह

 विदित  है  कि  यदि  डूबे  हुए  क्षेत्रों  में  से  वादी
 हीरा कुड  बांध  परियोजना  ॥

 न  निकाले  जायें  तो  उन  में  जालों  से  मछलियां
 भाखड़ा  नांगल  परियोजना

 क्योंकि  तालाब  के  क्षेत्र  में  wit  पानी
 नहीं  पकड़ी  जा  सकतीं  ?

 नहीं  भरा  गया  है  इस  समय  उगे  हुए  शान्ति  ॥

 अगला  प्रश्न  | वुक्षादिको  निकालने  का  प्रदान  ही  नहीं
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 छापने कौ  मदीने  करने  की  संभावनाओं  की  सरकार ने  जांच
 *९४६  श्री  ato  पी०  क्या

 की  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 श्री  कर मरकर  :  अ्राजकल  छापने  की

 कपा  करेंगे
 मशीनों  के  संगठित  निर्माता  है

 ।

 १९४७  से  ge  तक  भारत  में

 कुल  कितने  मूल्य  की  छपने  की  मशीनें
 श्री के  के०  क्या  में  जान  सकता

 हूं  कि  इन  सात  करोड़  रुपयों  में  से  किस
 आयात  की  गई  तथा

 भ्रनुपात  में  रोटरी  मशीनें  खरीदी  गई
 क्या  भारत  में  छापन  की  मशीनों  2

 ?

 के  निर्माण  के  लिये  सरकार  के  पास  कोई  श्री  कर मरकर :  मुझे  पता नहीं । योजना  है  ?

 कच्ची  रबर  चादरों तथा  पीली वाणिज्य  मंत्री  :
 रबर का  स्टाक १९४७  भारत  में  झ्रायातित

 *९  ४७.  श्री  वी०  पी०  नायर  कया
 छापने

 की  मशीनों के  कुल  मूल्य के  सम्बन्ध  में

 ठीक  ठीक  जानकारी  प्राप्य  नहीं  है  ।  हमारे  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 व्यापार  लेखा  से  पता  चलता  है  कि  re  vig—-—  कपा  करेंगे  कि  विक्रताश्नों  के  पास  कच्ची

 ५३
 के  काल में  कुल  ७६४  लाख  रुपयों के  मूल्य

 रबर  की  चादरों  तथा  पीली  रबर
 के

 के
 छापे  खाने  तथा  लिखो  छापे  खाने  रवायात

 स्टारों की  नवीनतम  मात्रा  कितनी  है  ?

 किये गये  है  ।  वाणिज्य  मंत्री  :

 श्रीमान
 ।  एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता

 है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ५७]
 1

 श्री  वी०  पी०  नायर  :  क्या  में  जान  सकता

 हूं  कि
 छापने  की  मशीन  किन  देश  से  आयात  श्री  ato  पी  ०  क्या  यह  तथ्य

 की  गई  थीं  ?
 है  कि  गत  वर्ष  रबर  उत्पादक  संघ  ने  संसद

 के  एक  सदस्य  के  नेतृत्व  में  सरकार के  सामने श्री  कर मरकर  :
 में  अपने  माननीय  मित्र

 को  उस  प्रकाशित  सांख्यकी  को  देखने  के  लिये  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  था  जिस  में
 य  ह र

 भ्रनुरोध  किया  गया  था  कि  रबर  की  बिक्री जो  कि  पुस्तकालय  में  सुगमता  से

 प्राप्य है  ।  को  बढ़ाने  के  लिये  तुरन्त  कुछ  कार्यवाही  की

 जानी  चाहिये ? श्री  ato  पी०  नायर  :  कया  में  जान  सकता

 श्री  करमरकर  :  इस  समय  मुझे  याद हूं  कि  आगामी  पांच  वर्षों  के  लिये

 भारत  की  छापने  की  मशीनों  की  प्राथमिकताओं
 नहीं  भ्राता

 का  सरकार  कोई  प्राक्कलन  तैयार
 श्री  ito  पी०  क्या  यह  तथ्य

 किया हैं  ?
 है  कि  जब  सरकार  ने  इस  दिशा  में  कदम

 थी
 करमरकर

 :  मुझे  ऐसे  किसी  प्राक्कलन  बढ़ाया  तो  कुछ  गर  सरकारी  afew  ने

 का
 ज्ञान  नहीं  है  ।  रबर  का  सारा  स्टाक  दबा  लिया  ?

 श्री  ato  पी०  नायर :  कया  में  जान  श्री  सारा  स्टाक  नहीं  ।

 सकता हूं  कि  क्या  भारत  में  छापने  की  मशीनों  ea
 देखते  हे  कि  स्टाक  हर  महीने  में  भिन्न

 के  निर्माण  के  लिये  किसी  संयंत्र  को  स्थापित
 भिन्न  होते  हैं  ।
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 जलन्धर  प्रसारण  केन्द्र  या  नहीं  श्र  afe  बढ़ाये  जायेंगे  तो  कितन

 *९४९.  श्री  डी०  सी०  फार्मा  इस  सम्बन्ध में  में  श्रभी  कुछ  नहीं  बता

 सकता  ॥ वया  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बतान  की

 कृपा  करेंग  कि  जालंधर  नया  प्रसारण  श्री  डी०  eto  शर्मा  :  जालंधर  में  एक

 यंत्र  कब  लगाया  जायेगा  ?  नया  प्रसारण  यंत्र  लगाया  जा  रहा  इस

 उस  से  कितनी  दूर
 तक  सुनाई

 तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार

 देगा ?  चंडी  गढ़  में  एक  नया  रेडियो  केन्द्र  खोलने  के

 प्रशन  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 जालंधर  में एक  ५०  किलोवाट  के  डा०  केसकर  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  अभी

 मीडियम  वेव  प्रसारण  यंत्र  विचाराधीन  नहीं  ह
 ।

 के  लिये  इमारतों  के  निर्माण  का  कार्य  आरम्भ
 सरदार  हुक्म  सिंह  चूंकि  भारतीय

 कर  दिया  गया  है  ।  जैसे  ही  इमारतें  तैयार  हो
 मियां  इस  दत  पर  सस्ते  रेडियो  उत्पादित

 बैसे  ही  प्रसारण  यंत्र  को  लगाने  का

 करने  के  लिये  तैयार  हैं  कि  सारे  देश  में  मीडियम
 कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा  |

 qq  प्रसारण  व्यवस्था

 इस  प्रसारण  यंत्र  के  द्वारा  आरंभ  क्यो  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  वह

 में तो  लगभग  १४०  से  १४०  मील  तक  देखे  कि  भारत  में  al  भ्रमित  मीडियम  वेव

 के  केन्द्र  प्रारम्भ  हों  ताकि  नागरिकों  को  सस्ते सुनाई  देगा  परन्तु  बाद  में  इस  से  ४००  मील

 तक  सुनाई  देगा  ।  मूल्य  पर  रेडियो  मिल  सकें  ?

 श्री  डी०  सी०  फार्मा  क्या  में  जान  डा०  केसकर  में  अपने  माननीय  मित्र

 सकता  हूं  कि  यह  इमारत  लगभग  कितने  पूर्ण  रूपेण  सहमत हुं  ।  यदि  उन्हों  ने  वह

 समय  में  तैयार  हो  जायेगी  ?
 पुस्तिका  पढ़ी  होती  जो  सब  संसद्‌  सदस्यों  को

 डा०  केसकर  :  में  कोई  निश्चित  तिथि
 वितरित की  गई  कौर  जिस  में  हमारा

 नहीं  बता  सकता  ।  में  अदा  करता  हूं  कि
 कार्यक्रम  दिया  हुआ  तो  उन  को  मालूम

 हो  जाता  कि  जो  बात  उन्हों  ने  प्रभी  कही इमारत  के  निर्माण का  कार्य  इस  वित्तीय

 वह  में  समाप्त  हो  जायेगा  ।  मशीन  को  लगाने  वहीं  बात  उस  में  भी  है  ।

 मे ंदो  से  तीन  महीने तक  लग  सकते हैं  ।  प्रलेखीय चल  चित्र

 श्री  डी०  सी ०  फार्मा  :  नये  प्रसारण  यंत्र
 aft  डी०  सी०  फार्मा

 के  जाने  को  ध्यान  में  रखते
 कया  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  उस  रेडियो
 की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  सरकार  के

 केन्द्र  के  स्टूडियो  की  संख्या  में  कोई  वृद्धि  विभाग  द्वारा  श्री  तक  ह  के  प्रलेखित

 होगी  ?
 चित्र  क्रम  में  पेरिस  तथा  हिमाचल

 प्रदेश  से  संबंधित  fad  प्रलेखित  चल  चित्र डा०  उस  क्षेत्र  में  कार्यक्रमों

 की  वृद्धि  तथा  कार्यक्रम  की
 सुविधाओं  के

 बनाये  गये  हें  ?

 विस्तार  के  लिये  जो  कुछ  भी  श्रावस्ती  इन  प्रलेखीय  चल  चित्रों  के  विषय  aar
 a

 होगा  किया  जायेगा  ।  स्टूडियो  बढ़ाये  जायेंगे
 हे

 ?
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 उत  ९  wt  च क्या  कल
 उस  का  सम्बन्ध  इस  विशेष  क्षेत्र  से  नहीं

 संबंधित  कोई  प्रलेखित  चल  चित्र  बनाये  जा  होगा  ।  मेरे  कथन  में  त्रुटि हो  सकती  है  |
 f

 रहे
 हे  श्रीमती  जयश्री  :  क्या में  जान  सकतीं

 ह
 यदि  तो  विषय  क्या

 हूं  कि  क्या  सरकार  प्रलेखित  चल  चित्रों के

 हू
 ?

 लिये
 गर

 सरकारी  व्यक्तियों  से  स्क्रिप्ट्स

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  भ्रामंत्रित करती  है  ?

 केसकर  :  पंजाब  से  सम्बन्धित  दो
 डा०  केसकर :  प्रलेखित  चलचित्रों

 फिल्में  हिमाचल  प्रदेश  पर  एक  फिल्म
 के  निश्चित  प्रतिशत  भाग  को  बनाने

 प्रदर्शनार्थ
 जारी  की  गई  हें  ।  wat  तक

 के  लिये हम  गर  सरकारी  निर्माताओं
 से

 पैप्स  से  संबधित  कोई  प्रलेखीय  चलचित्र
 टेण्डर  आमंत्रित  करते हैं  ।  हम  ने

 बनाया  गया  है  ।
 चारिक  रूप  से  गैर  सरकारी  व्यक्तियों को

 ये  फिल्में  यात्रा विवरण  के  स्क्रिप्ट्स  भेजने  के  लिये  आमंत्रित  किया

 है  ।  पर  भेजी  गई  स्क्रिप्ट ों का  स्व रूप  में  हैं  और  dated  क्षेत्रों  के  प्राकृतिक

 दृश्य  प्रथा यें  तथा  रीति-रिवाज  दिखाती  स्वागत  करते  हें  ।

 हैं  ।
 श्री  राधेलाल  व्यास

 :
 क्या  में  जान  सकता

 तथा  श्रीमान  ।  तीन
 हूं  कि  क्या  इन  प्रलेखीय  चलचित्रों

 का  सारा

 प्रलेखित चल  चित्र  बनाये  जा  रहे  हे  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  ने  किया  था  अथवा

 उस  का  कुछ  भाग
 राज्य  सरकारो ंने  दिया

 स्थान

 (१)  उत्तरी
 aa

 के  विशेष  पहाड़ी

 था ?

 (2)  भाखड़ा  डा०  केसकर :  इन  विद्वेष  प्रलेखीय

 तथा  चल  चित्रों  के  सम्बन्ध  में  में  नहीं  बता

 (३)  सामुदायिक  प्ररियोजनाओं  में  किन्तु  साधारणतः
 .  «

 ||  श्री  राधेलाल  मेरा  प्रदान  पंजाब

 तथा  हिमाचल  प्रदेश  से  संबन्धित  इन  प्रलेखीय श्री  डी०  ato  क्या  में  जान

 सकता हूं  कि  क्या  पैप्सू  हिमाचल  चल  चित्रों  के  विषय  में  है  ।

 प्रदेश  के  पवित्र  स्थानों  से  संबंघित  कोई  प्रलेखीय  डा०  केसकर  में  पूर्व  सूचना  चाहूंगा  |

 चल  चित्र  बनाने  के  सम्बन्ध  में  विचार
 लन्दन  में  महात्मा  गांधी  का  स्मारक

 किया  जा  रहा  ्

 *QUQ  श्री  च७  प्रसाद
 डा०  केसकर  :  नहीं  ।

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  BIT  करेंगे
 श्री  बट, 1०  सी०  शर्मा  क्या  में

 जान  कि  क्या  यह  तथ्य  है  कि  लन्दन  की  कौंटो  कौंसिल

 सकता  कि  क्या  इन  प्रदेशों  में  राष्ट्रीय  की  नगर  योजना  समिति  ने  उस  मकान

 विस्तार  योजना  कोई
 जहां  पर  महात्मा  गांधी  १९३१  जब  वह

 फिल्म  बनाई  गई  है  ?
 गोलमेज  सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  लिये

 डा०  केसकर  :  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा के  गये  ठहरे  स्मारक  का  रूप  देने  का

 निश्चय  किया  fe
 a  ? सम्बन्ध  में  हम  एक  चित्र  बना  रहे  लेकिन
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 वैदेशिक  कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  हमारे  यहां  प्रयोग  में  आने

 (  श्री  सादत
 अली

 :
 लन्दन  कौंटी  कौंसिल  वाली  चाय  की  कुल  श्रौसतन  परिभाषा  क्या

 की  नगर  समिति  किंग्सले  हाल  तथा  देश  में  वार्षिक  उत्पादित चाय  की
 १९३१

 में
 वहां

 पर  महात्मा  गांधी
 के  ठहरने  पेटियों  की  परिभाषा  कितनी  है  ?

 की  स्मृति में  एक  दिला  खण्ड  लगाने  का  विचार
 वाणिज्य  मंत्रो

 : करती  है  ।
 उस

 दिला
 खण्ड  पर  यह  पंक्तियां

 क  ॥
 ड

 प८,६१  लाख  रुपया
 लिखी  होंगी

 भ्रावव्यकता--लगभग  ५०  लाख
 alo  सी०

 सेर
 महात्मा  गांधी

 उत्पादन  CRY  लाख BoEe-Le ws

 सेर

 १९३१ में  ठहरे  थे  ।  के०  पी०  सिन्हा
 :

 में  जान  सकता  हूं

 श्री  नागेश्वर  प्रसाद  क्या  में  कि  क्या यह  तथ्य  है  कि  इस  उद्योग  में  प्रिक

 उत्पादन  की  ate  यदि  तो
 जान  सकता  हूं  कि  क्या  कुछ  ate  भी  किया  गया

 है  अथवा  क्या  भारत  सरकार  से  इस  विषय
 फिर  आयात  की  ग्राम  क्यों  दी  गई  है  ?

 में  परामर्श  किया  गया  था  कि  स्मारक  किस  श्री  कर मरकर :  श्रीमान्‌  ।

 प्रकार  का  होना  चाहिये
 ?

 बाइसिकल
 श्री  सादत अली  हमें  सुचित  किया

 गया  था  ।  लन्दन  कौंटी  कौंसिल  की  नगर  योजना  ९७५३.  श्री  के०  पी०  सिन्हा

 समिति  ने  इस  प्रस्ताव  पर  वहां  चर्चा  की  थी  क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  ag  बताने

 तौर  हमें  सुचित  किया  था  ।  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में  कितनी  साइकिलें

 बनाई  गई  हे  तथा  PEYR-YXZ  में  कितनी
 श्रीमती Vo  काले :  क्या  में  जान  सकती

 बाइसिकलों  का  आयात  किया  गया  है
 ?

 हूं  कि  क्या  वह  स्मारक  महात्मा  जी  की नः
 क्या  बाइसिकल ों  के  सभी  भाग

 प्रतिष्ठा  एवं  सम्मान  के  अ्रतुरूप  होगा  कौर

 उस  की  लागत  कितनी  होगी  ?
 भारत  में  बनाये  जाते  हें  ?

 तो  वर्ष  PEXR-
 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  ।

 ५३  में  कुल  कितने  मूल्य  के  भागों  का  अरयात

 श्री  सादत  अली  खाने  :  लागत  के  विषय  किया  गया  है  ?

 में  मुझे  कुछ  नहीं  मालूम है  ।  बाइसिकलों  के  विभिन्न  भागों

 चाय की  पेटियां  को  बनाने  के  लिये  जिस  इस्पात  की

 ९५२.  श्री  Fo  पी०  क्या
 ै
 यकता

 पड़ती  है  क्या  वह  भारत  में  मिलता

 ट  ? atta  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  (=)  यदि  तो  किस  देश से  इन

 का  अरयात  किया  जाता  है  ?
 कुल  feat  मूल्य  की  विदेशी

 चाय  की  पेटियों  का  भारत  में  वर्ष  PER  मंत्री  :
 ~

 ५३  में  ग्रा यात  किया  तथा  वर्ष  PEXR-YR  में  लगभग  २.११
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 लाख  बाइसिकलें  भारत  में  बनाई  गई  हें  श्री  कर मरकर  :  यह  प्रश्न  अ्राजकल

 और  लगभग  ees  लाख  बाइसिकलों  का  आयोग  के  सम्मुख  है  ।

 रायात  किया
 गया है  ।

 श्री  जो०  पी०  सिन्हा  :  क्या  यह  तथ्य  है
 भिन्न  भिन्न  प्रकार  की  स्थिति  कि  बिहार  की  बाईसिकल  कम्पनीਂ

 क्योंकि  प्रत्येक  कारखाना  अरपन  निर्माण
 बन्द  हो  ने  जा  रही  यदि  हां  तो  क्या  कारण

 कार्यक्रम  के  भ्रनुसार  प्रगति  करता  एक  ह ै?

 कारखाना  तो  वांद्धित  भागों  में  से  अधिकांश

 से  भी  अधिक  अपने  यहां  बनाता  wie
 श्री  कर मरकर  :  इस  के  बारे में  हमें  कोई

 जानकारी नहीं  है  ।
 दूसरे  इन  भागों  में  से  केवल  कुछ  ही  प्रतिशत  ।

 सेठ  गोविन्द  दास  :  क्या  यह  बात  सही
 १९५२-५३  में  लगभग  १३४५

 है  कि  जितनी  अ्र(वइ्यकता
 उस

 के  भ्रनुसार
 लाख  रुपय  के  बाइसिकल  के  भाग  तथा

 इस्पात  लोहा  न  मिलने  के  कारण  यहां
 अन्य  सहायक  सामानों  का  श्रायात  किया

 पर  बाई सिक लों  का  उत्पादन  नहीं  बढ़  रहा  है  ?

 गया  था  |  इस  में  कारखानों  की  आवश्यकतायें

 तथा  रायात  की  गई  बाइसिकल ों  के  श्री  करमरकर
 :

 यह  बात  सही  नहीं  है  ।

 रिक्त  एवं  पुर्जे  बदलने  के  लिये  मंगाया
 पाकिस्तान के  व्यक्ति

 गया  सामान  भी  सम्मिलित  है  ।

 सभी  प्रकार  का  इस्पात  तो  *  ९५४.  सरदार  हुक्म  fag:  क्या

 aq  में  नहीं  कुछ  विद्वेष  प्रकार  के  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 इस्पात  का  आयात  करना  पड़ता  है  |  ३  शभ्रगस्त  PEYR  को  पूछें गये  भ्र तरां कित

 साधारणतया  तो  इंग्लैंड  से  प्रश्न  संख्या  ३२  के  भाग  तथा  में

 मंगाया  जाता  किन्तु  wer  सुलभ
 पश्चिमी  पाकिस्तान  से  are  वाले  व्यक्तियों

 की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  उल्लिखित  जानकारी
 मुद्रा  वाले  क्षेत्रों  से  जसे

 तथा  इटली  से  भी  मंगाया  जाता  है  ।  अब  तक  इकट्ठी  हो  गई  है  ?

 श्री  के ०  पी०  में  जान  सकता हूं
 कितने  व्यक्ति  अस्थायी  अ्रनुज्ञा

 के  झाधार पर  यहां  प्राय  कौर  जिन्हें  बाद  में कि  क्या  यह  तथ्य है  कि  ware  के  कारण

 यहां  निर्माण  art  कम  करना  पड़ा  |  स्थायी  तौर  पर  यहां  बसने  दिया  गया  ?

 श्री  कर मरकर  नहीं  !  arara  के  पुनर्वास  उपमंत्री  ने०  के०  भोंसले

 जी  १५  जुलाई  RES  से  gy  जुलाई कारण  नहीं  ।
 9eua F के  बीच  cheat  पाकिस्तान से

 श्रीमती  तारकेदवरं  सिन्हा  :  में  जान  ye,  so  व्यक्ति  अस्थायी  अनुज्ञा  अथवा

 सकती हूं  कि  भारत  सरकार  ने
 दृष्टांत के  झाधार  पर  यहां  कराये  ।  इन  में  से

 निकल  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रफुल्ल  ६३१  व्यक्तियों  ने  यहां  स्थायी  तौर  पर  बसने
 सम्बन्धी  जांच  की  है  शारिवा  करने  का  के  लिए  प्रार्थना  की  ।  पिछे  भ्रांकड़ों  में  जमे  र

 विचार  रखती  यदि  हां  तो  इस  भ्रायुक्त  के
 से  art  वाले  प्रार्थी  सम्मिलित  नहीं  हें  जब  कि

 समक्ष  कितनी  विदेशी  arf  at  अपने
 अस्थायी  च्  अथवा  दुष् टांक  के

 मामले  के  विषय  में  करने  के  लिये  यहां  wa  वाले  उन  व्यक्तियों  की  संख्या

 कहा  गया  है  ?  veg  थी
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 तक  जानकारी के  लौटाई  कौर  मेरे  लिए  यह  कहना  बड़ा

 आधार पर  . Oe  व्यक्तियों को  स्थायी तौर  पर  कठिन  है  कि  क्या  इस  प्रकार  की  कोई  बात

 भारत में  बसने  की  आज्ञा  दी  गई  थी  |  हुई  थी  अथवा  नहीं  कयों  कि  ये
 दोनों

 एक  दूसरे

 मध्य  मैसूर  तथा  से  सम्बन्धित नहीं  हैं  ।

 अजमेर  से  इस  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन  श्री  यू०  एम०  त्रिवेदी  :  में  जान  सकता

 wat दोष  है  ।
 हूं  कि  क्या  उन  व्यक्तियों  जिन्हें  यहां

 सरदार  हुक्म  सिंह  :  किन  बातों  को
 पुनर्वास  की  ara  मिली  भारत  के  सभी

 दृष्टिगत  रखते  हुए  सरकार  ने  स्थायी  तौर  नागरिक  अ्रधिकार  प्राप्त  होंगे  ?

 पर  बसने  की  स्वीकृति दी  ?
 श्री  ए०  पी०  जेन  :  यह  तो  विधान

 की

 श्री  ज्ञ०  बने  भोंसल े:  प्रत्येक  वैयक्तिक  बात  कौर  एक  साधारण  व्यक्ति  के  नाते  में

 मामले  का  विचार  उस  गुणता  के  भ्राधार  तो  नहीं  समझता  कि  वे  भारत  के  नागरिक

 पर  किया  गया  था  तथा  कुछ  मामलों  में  कृपा  होंगे  जब  तक  कि  वे  प्रचलित  ब्रिटिश

 के  झ्राघार  पर  भी  विचार  किया  गया  था  ।  विधि  अथवा  भारतीय  नागरिकता  जो

 सरदार  हुक्म  सिंह
 :

 क्या  कुछ  ऐसे  मामले
 कि  भविष्य  में  पारित  के  अनुसार  नागरिक

 भी  थे  जब  कि  कुछ  व्यक्तियों  को  स्थायी  तौर  नहीं हो  जाते

 पर  यहां  बसने  की  at  गई  किन्तु  बाद  को  भारतीय  पत्नियों  का  अफ़रीका  में  प्रवेश

 वे  aaa  परिवार सहित  पाकिस्तान को  चले
 FRU,  श्री  राधा  रमण  :  क्या

 गये  कौर  व्यापार भी  वहीं  करने  लगे  |
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 श्री
 ज०  के ०

 भोंसले
 :

 इस  के  लिए  मुझे  यह  सत्य  है  कि  दक्षिण  अफ़रीका  सरकार  ने

 qa  सूचना  चाहिये  ।
 भारतीय  पत्नियों  के  प्रवेश  पर

 सरदार gan  ,#  क्या  उन  व्यक्तियों  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  एक  विधेयक  पारित

 की  सम्पत्ति
 जो  यहां  छोड़  गये  यहां  कर  दिया है  ?

 आने  वाले  किन्हीं  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दी  क्या  सरकार  को  इस  विधेयक  का

 गई  थी  तथा  क्या  कोई  ऐसा  मामला भी  है
 पुरा  प्रतिवेदन मिला  है  ?

 जब  कि  उन  के  वापिस  ard  पर  उन्हें  उन  की
 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में

 सम्पत्ति लौटाई  गई  हो  ?
 कोई  की  है  ?

 पुनर्वास  मंत्री  (at  wo  पी०
 :

 बेदेदिक  कार्य  मंत्री  कें  सभा-सचिव

 निष्क्रिय  सम्पत्ति  को  लौटाने,का  स्थायी

 तौर  पर  बसने  के  लिए  अनुज्ञा देने  के  प्रश्न से
 (ait  सादत  अली  तथा

 दक्षिण  अफ़रीका  में  भारतीय  पत्नियों  एवं

 बिल्कुल  ही  अलग  एक  बात  के  हो  जाने  पर
 बच्चों  के  प्रवेश  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  वाला

 दूसरी  बात  का  हो  जाना  आवश्यक नहीं  है  ।  देशान्तरगामी  विनियम  संशोधन  विधेयक

 इन  दोनों का  श्रापस में  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  ।
 बन  गया  है  |  तीय

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  यह  मालूम  करना
 कुल  के  दक्षिण  अफरीका  निवासी  जिन  का

 चाहते  हैं  कि  कया  में  इस  प्रकार  की  विवाह  १०  फरवरी  १९४५३  के  बाद  हुमा है

 कोई  बात  हुई  है
 ?  उन  की  पत्नियों  तथा  उन  पत्नियों  पर

 थो
 ए०

 पी०  जैन
 :

 केवल  पुनर्वास  अनुज्ञा
 जिन  का  विवाह  इस  तिथि  से  तो  पहले  हुआ  था

 के  स्वीकार करने  से  ही  सम्पत्ति उन  को  नहीं  किन्तु  जो  १०  फरवरी  १९५६  से  पहले
 संघ
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 में  प्रवेश  उन  के  ०५  पर  यह  तथा  प्रतिवेदन  में  वे  प्रस्ताव  भी  जो

 विधान  प्रतिबन्ध लगाता  है  ।  इस  aah की  दृष्टि  दक्षिण  अ्रफरीका में

 पत्नियों तथा  बच्चों  के  प्रवेश के  प्रश्न  को इस  कार्यवाही  के  विरोध में  भारत

 सरकार  ने  दक्षिण  संघ  की  सरकार  के  सम्मिलित  करते  हुए  इस  सम्पूर्ण  समस्या  को

 fe
 c

 fi
 ba

 में  सम्मिलित
 समक्ष  विरोध

 प्रदर्शित  किया  ।  पिछले  सत्र  में

 श्री  के०  पी०  सिन्हा  द्वारा  क  गये  तारांकित  होंगे  ।

 प्रदान  संख्या  २०२  के  उत्तर  में  दिये  गये  विवरण  श्री  राधा  रमण
 :  में  जानना

 में  जो  कि  सदन  पटल  पर  रखा  गया  था  हमारे
 चाहता  हूं  कि  प्रस्तुत  विधेयक  के  पुरः  स्थापन

 प्रदर्शित  विरोध  की  विस्तृत  बातें  निहित  हैं  ।
 का  प्रभाव  कितने  परिवारों  पर  पड़ता  है  ?

 दक्षिण  अ्रफरीका  सरकार  ने  ७  उत्तर

 में  विचार  प्रकट  किया  है  कि  सा  सम्राज्य  सम्मेलन

 श्री  सादत  अली  खान  :
 मेरे  पास

 यहां  भ्रांकड़े  नहीं हैं  ।
 a a  में  पारित  पारस्परिकता  संकल्प  तथा

 दक्षिण  ग्रफरीका प्रौर  भारत  के  बीच  १९२७  श्री  राधा  में  जानना

 में  हुए  गोलमेज़  परिषद  में  किया  गया
 समझौता  चाहता हूं  कि  वे  स्त्रियां जो  विधेयक  के

 टाउन  समझौता  तो  केवल  स्थापन  के  पश्चात  अफ्रीका  पहुंची  थीं  उन्हें

 नीति  द्योतक  विवरण  यह  समझौता  किसी  वहां  से  चले  जाने  के  लिये  विवि  होना  पड़ा  ?

 अ्रन्तर्राष्ट्रीय सन्धि  के  समान  वैध  नहीं  था

 जिस के  मानने के  लिए  हम  बाध्य होते
 श्री  सादत  अली  aia:  पिछले  सत्र  में

 इस  का  उत्तर  दिया  गया  था  ।  दिनांक  ३०
 भारत  सरकार  ने  इस  प्रश्न  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ

 2EYR  को  डरबन  पहुंचने  वाली  भारतीय
 की  साधारण  बैठक  के  चाल  सत्र  में  दक्षिण

 अफ़रीका  संघ  में  भारतीय  उद्धव  के  व्यक्तियों
 स्त्रियों  श्र  बालकों को  वहीं  जहाज़  पर  ही

 तीन  दिन  तक  रोक  रखा  गया  क्यों  कि  इन
 के  साथ  fea  जाने  वाले  बर्ताव  के  सम्बन्ध  में

 होने  वाले  वाद  विवाद  के  रूप  में  रखा
 दिनों  दक्षिण  में  छुट्टियां  थीं  ak  तीन

 स्त्रियों के  अतिरिक्त  इन  यात्रियों को  भूमि  पर
 साधारण  बैठक  ने  भारी  बहुमत  से  एक  संकल्प

 उतरने की  अनुमति  दी  गई
 पारित  करते  हुए  दक्षिण  अफ़रीका  सरकार  की

 इस  कार्यवाही  के  प्रति  खेद  प्रकट  किया  है  श्रीमती  सुषमा  में  जानना

 कहा  है  कि  उक्त  सरकार  की  यह
 चाहती  हूं  कि  क्या  दक्षिण  श्रफ़ीकियों  की  यह

 वाही  चार्टर  उत्तरदायित्वों के  भ्रनुरूप  नहीं  धारणा सत्य  है  कि  लीग  am  नेशन्स के

 संयुक्त  राष्ट्रीय  सद्भावना  प्रयोग  जिस  की  संजीव  एक  अनुच्छेद इस

 नियुक्ति  मूल  रूप  दक्षिण  अफरीका  संघ  मार्ग  में  बाघक है  ?

 सरकार  तथा  भारत  एवं  पाकिस्तान  सरकारों

 के  बीच  भारतीय  उद्धव  के  व्यक्तियों  की  श्री  सादत  अली  श्रीमान्‌  ।

 समस्या के  सम्बन्ध  में  बातचीत  करने  के  उन  का  मत  है  कि  लीग  श्राफ  नेशन्स  के  संश्राव

 प्रबन्ध  सहायता  करने  के  लिए  हुई  के  अनुसार  सब  सन्धियाँ  कां  लीग  के  पास

 वह  प्रयोग  अपना  कार्य  सत्र  तक  करता  पंजीयन  होना  आवश्यक  है  किन्तु  यह  तथ्य

 गौर  इस  सम्बन्ध में  संयुक्त  रूप से  केपटाऊन  समझौता  लीग  श्राफ  ant  के  यहां

 की  गई  अब  तक  की  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  अपनी  पंजीकृत नहीं  1.0  था  उस  की  वैधता को  कम

 राय  सहित  प्रति  बदन  बैठक
 के  समक्ष  प्रस्तुत  नहीं  करता  है  ।



 RvR  मौखिक  उत्तर  १५  दिसम्बर  १९५३  मौखिक  उत्तर  १४९२

 डा०  एन०  बी०  खरे  :  व्या  लीग  श्राफ
 श्री  दाभी  :  इस  बड़ी  वाले

 नेशन्स  समाप्त  नहीं  हुई  है  ?
 ट्रांसमीटर  में  सुनने  का  क्षेत्र-विस्तार  कितना

 श्री  बी०  एस०  ८६  में  जानना  चाहता
 होगा ?

 हूं  कि  क्या  इस  प्रश्न  पर  राष्ट्रमंडल  स्तर  पर  डा०  केसकर  इस  का  उत्तर  वही  है

 विचार  किया  गया  है  six  यदि  यंह  सही  है  जो  में  ने  जालंधर  से  सम्बन्धित  तारांकित

 तो  उस  के  क्या  परिणाम  हैं  ?  संख्या  Eve  के  उत्तर  में  दिया  |

 श्री  सादत  अली  नहीं  ”  ।  प्रारम्भिक  विस्तार  यह  लगभग  go  से  १६०

 मील  रहेगा  कौर  द्वितीय  विस्तार  लगभग
 एसा  नहीं  गया  |

 ४००
 मील  रहेगा ।

 श्री  रघुरामय्या :  में  जानना  चाहता  हूं
 अखिल  भारत  खादी  कौर  ग्रामोफोन  ate

 कि  करार  के  उल्लंघन  के  विषय  में  क्या  सरकार

 Fu,  श्री  दाभी  :  वाणिज्य  तथा
 इसे  श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय  में  ले  जाने  के  प्रश्न

 पर  विचार  कर  रही है  ?  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खादी  की  वृद्धि  प्र  प्रोत्साहन
 श्री  सादत  अली  खाने  कमान  में  यह

 विषय  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  समक्ष  है  ।
 के  सम्बन्ध  में  प्रखिल  भारत  खादी  ग्राम

 उद्योग  ats  की  किन  सिफारिशों  को

 अहमदाबाद  में  feat  eta  सरकार ने  स्वीकृत  किया  है  कौर  कौन  सी

 सिफारिशें  अस्वीकृत  कर  दी  गई
 कौर

 *
 ९५६.  श्री  दादी  :  सुचना  तथा  प्रसारण

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  अहमदाबाद

 बोर्ड  की  दूसरी  सिफारिशें  स्वीकार

 न  करने के  क्या  कारण हैं  ? में  रेडियो  स्टेशन  कब  खोला  जायगा

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  टी ० सुचना तथा  प्रसारण  मंत्री

 केसकर )  :  अ्रहमदाबाद  में  पहले से  ही  एक  कृष्णमाचारी )  :  विवरण

 सदन  पटल  पर  रखा  है  ।  पारदर्शी
 रेडियो  स्टेशन  है  जिसे  १९४९ में  खोला

 गया  था  ।  माननीय  सदस्य  बड़ी  ४,  अनुबंध  Ao  ue]

 शक्ति के  मीडियम-वेव  ट्रांसमीटर  की  शोर  श्री  atat  ‘2eYR—Y¥  ऋणਂ

 निर्देश  कर  रहे  हें  जिस  के  सम्बन्ध  में  पंच  वर्षीय  दीपक के  melt  सरकार  को  सम्भरण  हेतु

 योजना  के  अर्न्तग्रस्त प्रस्ताव  है  ।  इस  योजना  खादी  की  खरीद  का  एक  बिन्दु  मिलता है  |

 पर  कार्य  आरम्भ  किया  जा  चुका  है  छः  क्या  में  चालू  वर्ष  में  सरकार  द्वारा खरीदी  गई

 खादी  का  मूल्य  जान  सकता  हूं
 ?

 महीने  में
 दत्त  के  दुरा  दोगे

 की
 साया

 श्री  दाभी
 :

 में  यह  जानना  चाहता  हूं
 श्री  टी ०  टी०  कृष्णमाचारी  :  मुझे  पूर्व

 कि  क्या  बड़ी  शक्ति  वाले  स्टेशन  खुलने  के  बाद  सूचना  चाहिये  |

 बड़ौदा का  tear बन्द  कर  दिया  विदेशों  में  प्रदर्तितियां

 जायगा ?
 के  St 4  श्री  बी०  है०  क्या

 डा०  केसकर
 :

 नहीं  श्रीमान  ।  बड़ौदा  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 का  ट्रांसमीटर  it  इस  के  साथ  ही  अ्रहमदाबाद  करेंगे  कि  १९५२-५३  में  विदेशों  में  प्रचार

 में  चल  रहा  कम  शक्ति  वाला  हेतु  आयोजित  प्रदर्शनियों  में  कुल  कितना  व्यय

 मीटर  स्थायी  रूप  से  बन्द  कर  दिये  जायेंगे  |  gar था
 ?



 १४९३  मौखिक  उत्तर  १५  दिसम्बर  १९५३  मौखिक  उत्तर  १४९४

 वाणिज्य  मंत्री  कुल  किन्तु  प्रत्येक  प्रकार  की  स्टोरेज  बेटी  का

 व्यय  ३,१०,७५६  रु०  ४  रखा  ५  पाई  हुआ  |  उत्पादन
 देश  में

 मितव्ययी  सिद्ध  नहीं  होगा  ।

 धोबी  के ०  में  जानना  चाहता
 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :  में

 हूं  कि  कितने  देशों  में  प्रदर्शनियां  आयोजित  बैटरी  उत्पाद नार्थ  कुल  अधिकत  क्षमता  और

 की  गई  थीं  ?  उन  का  कुल  उत्पादन  जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  मेरा  है  कि  श्री  करमरकर  में  उत्पादन  सम्बन्धी

 एक  दर्जन  इस  से  भ्रमित देशों  में  आंकड़े  माननी  मित्र  को  दे  सकता  हूं  ।  PEXR

 इन  की  प्रायोजना  की  गई  थी  किन्तु  निश्चित  में  जनवरी  से  अगस्त  तक  की  अवधि  के  लिये

 संख्या के  लिये  मुझे  पूर्व  सूचना  चाहिये  ।  प्राप्त  नवीनतम  आकड़ों  के  प्रसार  उत्पादन

 निम्न  प्रकार  था श्री  बी०  के०  इन  प्रदर्शनियों  में

 बताई गई  वस्तु भ्र ों का  स्वरूप  क्या  था  ?  मोटर  गाड़ियों  की  बैटरी  :  हल  किशोर

 श्री  कर मरकर  :  गृह  उद्योग  भारी  कायें  के  लिये  १४,७२४

 साइकल  बैटरी  ४,  €  ४६
 वस्तुएं  |

 टन  लाइटिंग  श्र  स्टेशनरी
 Mato  पी०  नायर  : प्रदर्शन के  विशेष  पैटरीज  9\9  ४

 कार्यायुक्त  पदाधिकारी  ने  विदेशों  के  कितने

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :  में

 चक्कर  लगाये  इस  पर  कुल  कितना
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  स्टोरेज  पैटरीज  के

 व्यय  gat  ?
 लियें  wea  कच्चा  सामान  भारत  में

 श्री  कर मरकर  :  मेरा  विचार  है  कि
 उपलब्ध  है  अथवा हम  विदेशों  पर  निर्भर  हे

 ?

 बार  प्रदान  के  संचालक  गये  थे  शर  दूसरी  बार

 सहायक  संचालक  ।  व्यय  के  सम्बन्ध में  पूर्व
 कुछ  भाग  स्वदेश  में

 सूचना  चाहिये  |  उपलब्ध हें  श्र कुछ  नहीं  |

 स्टोरेज  बेटरीज्त
 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  हम

 कच्चा  समान  मंगाने  कितना  व्यय

 *QQR,  श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी :

 ad
 =

 =o.
 करते  हें  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बत  है  कपा

 करेंगे  कि :
 श्री  कर सरकर

 मुझे  पूर्व
 सुचना

 चाहिये  ।
 क्या  स्टोरेज  बेटी  का  वर्तमान

 बिजली के  पंखे  का  उद्योग उत्पादन  देश  की  श्रावश्थकता  पूर्ति  के  लिये

 पर्याप्त  और  FEO,  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा यदि  भांग  का  उत्तर

 नकारात्मक  है  तो  स्टोरेज  बेटी  के  उत्पादनਂ  करेंगे कि  इस  देश में  बिजली के  पंखे के

 में  देश  को  श्रात्मभरित  बनाने  के  लिये  सरकार  उद्योग  में  कुल  कितनी  पूंजी  लगी  हुई  है  ?

 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?  इस  उद्योग  में  विदेशी  पूंजी  का

 प्रतिशत  क्या  है  ?
 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर  )  :

 ar  मोटरों  के  लियें  स्टोरेज  बेटी  वाणिज्य  मंत्री
 :

 री के  सम्बन्ध  में  हम  श्रात्मभरित  हें  ।  za  री  गौर  उद्योग  ate  विनियमन )

 किस्मों  का  देशी  उत्पादन  वृद्धि  पर  PERQ  के  अधीन  पंजीकृत
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 व्यवसाय  के  ग्र नू सार  बिजली  के  पंखे  के  उद्योग  में  बिजली  के  पंखों  का  उद्योग

 कुल  पूंजी  लगभग  २.२७  करोड़  रु०
 *OEQ  श्री  एम०  एस०  गुरु  पाद स्वामी

 योजित  है  ।  अनुमान  है  कि  इस  में  लगभगਂ
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 ३०  प्रतिशतਂ  विदेशीਂ  पूंजी  है  ।  कुल  पूंजी  में  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 बिजली  मोटर  र  ट्रांसफार्मर  अदि

 बिजली  के  पंखों  की  वार्षिक
 उद्योगों  में  विनियोजित  पूंजी  भी  सम्मिलित

 इन  में  से  कुछ  व्यवसाय  बिजली  के  पंखों  के
 मांग  क्या

 उत्पादन  के  अतिरिक्त  अरन्य  कार्यों  में  लगे  हुए a
 क्या  उद्योग  देश  की

 आवश्यकता
 नश 2 थ  |  पूर्ण  करने  में  समर्थ  तथा

 श्री  एम०  एस०  क्या  में
 क्या  सरकार  विदेशों  से  बिजली  के

 जान  सकता  हूं  कि
 किस  देश  ने  अधिकतम  पंजी

 पंखों  को  आयात  करने  की  भ्र नुम ति  दे  रही  है  ?

 लगायी  है  ?
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 श्री  करमरकर  :
 मेरे  पास  यह  सुचना  :  से  पंखों  के  कुछ

 नहीं है  ।  त्रिदोष  प्रकारों  के  tala  उत्पादन

 थो  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :  में  जानਂ  देश  की  पूर्ण  आवश्यकता  की  पूति  कर  रहा  है  ।

 सकता  हूं  कि  इन  सब  विदेशी  उद्योगों  का  इस  अवस्यकता  का  अनुमान  २५०  लाख

 राष्ट्रीकरण  करने  के  लिये  सरकार  ने  यदि  किया  जाता  है  ।  किसी  भी  प्रकार  के  छत  के

 कोई  कार्यवाही  की  है  तो  वह  क्या  है  ?  पंखों  के  ward  करने  की  अनुमति  नहीं  दी

 जाती  भ्रौर  थोड़े  से  ग्न्य  प्रकार  के  पंथों
 श्री  कर मरकर  में  नहीं  समझता  कि

 उद्योग  के  विदेशी  भाग  का  राष्ट्रीकरण  करने
 का  आयात  किया  जाता  है  |

 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  में  जान
 के  लिये  कोई  पग  उठाया  गया  है  ।

 श्री  बी०  एस०  में  जान  सकता
 सकता  हुं  कि  क्या  यह  तथ्य  है  कि  भारत  में

 बने  पंखों  का  प्रकार  विदेशों  से  मंगाये  कथ्य  पंखों
 हूं  कि  क्यो  इन  औद्योगिक फर्मों  को  कोई

 सरकारी  सहायता  दी  गई  है  ?
 की  ata  काफ़ी  निम्न  होता  है  ?

 श्री  कर मरकर
 :  यह  बरच्छा

 श्री  श्रीमान्‌  ।
 होता है  कौर  कभी  कुछ  बेहतर  होता  है  ।

 श्री  के०
 Fo

 में  जान  सकता  हूं
 fe  पिछले  दो  वर्षों  में  इस  उद्योग  में  श्री  एम०  एस०  गुरु पद स्वामी  :  क्या

 में

 देश  में  पंखों  की  सम्पूर्ण  मांग  जान  सकता  हूं  ?
 विदेशियों  को  शर  पूंजी  लगाने  की  अनुमति

 दी  गई  है  या  क्या  विद्यमान  विदेशी  उद्योगों  को  श्री  कर मरकर
 :  यह  में  एकदम  नहीं

 बता  सकता  परन्तु  भ्रधिष्ठापित  करता अपना  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  saad  दी

 ३६०,१०१  पंखों की  है  |

 श्री करमरकर :  में  पूर्वे  सुचना  चाहता

 ति
 का  ते

 हुं  ।  कर  RY.  डा०  एम०  एम०  दास  क्या

 at  बी०  एस०  मति
 :

 क्या  में  जान  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 सकता  हूं  कि  इस  उद्योग  को  कोई  तटकर  कृपा  करेंगे  कि  :

 रक्षा दी  गई  है  ?  क्यो  तटकर  ग्रा योग  ने  यह

 सिफ़ारिश  की  है  कि  गंधक  के  तेजाब  के  उत्पादन शो  कर मरकर  श्रीमान  |
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 की  लागत  की  जांच  होनी  तथा  श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी :  तट  कर

 गंघक  के  तेज़ाब  का  मूल्य  यथोचित  मान  पर  अयोग  ने  कभी  कभी  जो  कुछ  किया  है  उस  के

 बनाये  रखने  की  दृष्टि  से  उद्योग  तथा  अतिरिक्त  में  शर  कुछ  नहीं  जानता  ।  यह

 अधिनियम  के  श्रन्तगंत  कार्यवाही  प्रशन  एक  ऐसा  मामला  है  जिस  पर  सरकार

 की  जानी  विचार कर  रही  है  ।

 यदि  हां  क्या  सरकार  ने  डा०  एम०  एम०  दास :  १५  अगस्त

 सिफ़ारिश  स्वीकार  कर  ली
 १९५३  के  संकल्प  में  जिस  में  इको  क ुइनको

 के  सम्बन्ध  में  तटकर  अयोग  की  सिफ़ारिश यदि  नहीं  इस  के  क्या

 कारण  तथाਂ  प्रकाशित  हुई  तथा  जिस  में  तटकर  AAT

 गंधक  का  तथागत  मूल्य  गंधक  के  ने  यह  fasta  सिफ़ारिश  की  सरकार  ने

 तेजाब  के  उत्पादन  की  लागत  का  कितना  कहा  है  कि  वे  यथोचित  कार्यवाही  करेंगे  |

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  इन  यथोचित
 प्रतिशत है  ?

 कार्यवाहियों  से  ठीक  ahaa  क्या  है  ?
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  ठी ०

 श्री  To  दी०  कृष्णमाचारी  :  वास्तव टी०
 श्रीमान

 |

 यह  सरकार  तथा  तटकर  अयोग  का
 तथा  श्रीमान  ।  प्रवर

 पारस्परिक  मामला  है  ।  मामले  को  ध्यान  में
 रसायन  था  उर्वरक  सम्बन्धी  विकास  परिषद्‌  रखने  के  लिये  हम  तटकर  malt  से  काम
 से  वह  इस  सिफ़ारिश  पर  विचार  करने  से

 लेते  हें  |
 सरकार  पहले  ही  प्रार्थना  कर  चुकी  है  कि

 श्री  मुनि स्वामी
 :

 में  जान  सकता  हूं  कि वह  इस  पर  विचार  at

 श्र  इसे  कार्यान्वित  करने  के  लिये  ara  क्या  हमारे  देश  में  मिलों  में  गंधक  के  उपयोग

 को  कम  करने  के  लिये  कोई  नवीन  ढंग  खोजा
 कार्यवाहियों  का  सुझाव  दे  ।

 गया है  ? उद्योग  के  अकार  तथा  अपनाई

 श्री  दी ०  कृष्णमाचारी  :  नवीन वाली  प्रक्रियों  के  ara  पर  इस  में

 विस्तृत  रूप  में  विभिन्नता  है  ।  साधारण  ढंग  ?  में  समझता हूं
 कि  कोई  111.0  ढंग  नहीं

 आकारों  की  इकाइयों  के  मामले  में  गंधक  के  खोजा  गया  है  ?

 तथागत  वर्तमान  मूल्य  के  अधार  पर  यह  श्री  यू
 ०  एस०  त्रिवेदी  में

 जान  सकता

 लगभग  ४५०  प्रतिशत  होता  है  ।
 हूं  किकया  सरकार  गंधक  के  तेजाब  सम्बन्धों

 डा०  एम०  एम०  दास  :  में  जान  सकता  उद्योग  को  प्राथमिक  सहायता  देती  यदि  हां

 हूं  कि  क्या  सरकार  को  गंधक  के  तेजाब  के  तो  कितनी  ?

 अत्यधिक  उच्च  मूल्य  के  ara  में  कोई  श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  मुझे  दी

 शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ?
 जाने  वालीं  किसी  भी  अधिक  सहायता  का

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी :  ज्ञान  नहीं है  ।

 विद्वेष  रूप  से  नहीं  ।

 डा०  एम०  एम०  दास  :  क्या  में  जान
 अध्यक्ष  भ्र ग्रे तर  प्रश्न  ।

 सकता  हूं  कि  गंधक  के  तेजाब  का  डा०  एम०  एम०  तारांकित  प्रश्न

 ध  निर्धारित  करने  के  लिये  सरकार ने  क्या  संख्या  eG  तथा  ९६६  एक  हीं  विजय  पर  हूं  ।

 वे  दोनों  एक  साथ  ही  लिये  जा  सकते
 ~

 प्रभावी पग  उठाये  हैं  ?
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 शर  उन  का  उत्तर  भी  एक  ara  दिया  जा
 रिक्त  ग्राहक  को  वायुयानों के  निर्यात  करने

 सकता  है  ।
 की  भी  अनुमति देता

 उपाध्यक्ष  महोदय हां  ।  मान  AI aye  war ie
 क्या  ठेके  में  कोई  दण्ड  उपबन्ध  भी

 दोनों  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  सकते  हें  ।  जिन  के  aaa  वायुयानों  का  निर्यात  न

 कॉल्स  कमांडोज़  कर
 सकने

 पर  ग्राहक को  क्षतिपूर्ति  करनी

 तथा
 *OGu.  डा०  एम०  एम०  दास  कथा

 गृह  व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  alee  यदि  तो  वे  कया  हैं  ?

 कमांडोज  के  ज़िक्र  के  सम्बन्ध  में  ३  अगस्त

 FEXR  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 स्वर्ण  fag)  :
 भ्र ति रिक्त  भागों ३  का  निर्देश  करने  यह  बताने  की  छपा

 करेंगे  कि  :  तथा  वायुयानों  के  सम्बन्ध  में  एक  ही  ठेका  है  ।

 फिर  मूल्यांकन के  उद्देश्य  से  उन  के  मूल्य
 क्या  इन  वायुयानों  तथा  अति

 ले  लिये  गये  हैं  जो  निम्न  हैं  :
 fea  भागों  का  निर्यात

 आरम्भ  हो  गधा

 3¥,0%,900  रु० तथा  वायुयान

 अतिरिक्त  भाग  २४,९  3,300  Fo यदि  gi,  तो  wa  तक  कितने

 वायुयानों  तथा  कितने  प्रतिशत  अतिरिकत
 से  ठेके की  दाँतों को

 भागों  का  निर्यात  हो  चुका  है  ?

 पूरा  करने  के  लिये  साई  एक  प्रतिभूति  होती

 गह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  है  ।  ठेके  के  अन्तरगत  वायुयानों  तथा  अतिरिक्त

 स्वर
 :  श्रीमान्‌  ।  भागों  के

 निर्यात
 करने  की  अनुमति  होती  है

 )  एक  वायुयान  कौर  €०  प्रतिशत  परन्तु  यह  altars  नहीं  होता  है  ।  सरकार  ने

 €०  प्रतिशत  अतिरिक्त भागों  के  निर्यात  के अ्रतिरिक्तਂ  भांग  |
 विरुद्ध  साख-पत्र  को  भुना  लगभग

 कर्ट्स  कमांडोज़
 ३३  लाख  रु०  प्राप्त किया  है  ।  टेके  की  शर्तों में

 के  ९६६.  डा०  एम०एम०  नया
 ग्राहक  को  प्रति  वायुयान  के  लिये  ५०,००० रु०

 गह-व्यवस्था  तथा  रसद  मन्त्री  किस  कमांडोज
 दिये  बिना  कोई  भी  वायुयान  लेने  का  अधिकार

 के  विक्रय  के  सम्बन्ध  में  ३  अगस्त  FUR  को

 नहीं  दिया  गया  है

 |

 पूछे  गये  तारांकित  प्रशन  संख्  ३  का  निदेश

 करने  तथा  यह  बताने  की  aa  करेंगे  कि  :  डा०  एम०  एम०  दास  क्या में  जान

 सकता  हूं  कि  फर्म  के  साथ  हमारी
 क्या  ठेकों  में  वायुयानों तथा

 सरकार ने  कर्ट्स  कमांडोज़ के  विक्रय  के
 अतिरिक्त  भागों  मूल्य  पृथक  पृथक

 लिये  ठेका  किया  वह  वही  फ़र्म  है  जिस  ने लगाया  गया  यदि  हा ंतो  उन  की  क्रमशः

 धनराशि क्या
 जानी  वस्त्र  सौदा  में  भारत  सरकार  को  १७  लाख

 रु०  से  भ्रनुचित  रूप  में  वंचित  कर  दिया  था
 ?

 क्या  ग्राहक  जमा की  गई

 तथा  के  द्वारा  दिया  गया  अध्यक्ष  महोदय
 :

 शान्ति  दत्त
 ॥

 ग्राहक  को  यह  भ्र धि कार  देता  है  माननीय  सदस्य  को  विशेषणों  का  प्रयोग  नहीं

 कि  वह  केवल  अतिरिक्त भाग  का  £०  प्रतिशत  करना  चाहिये  |  वह  पूछ  सकते  हैं  कि
 क्या  यह

 निर्यात कर  सकता  है  उन  भागों
 वही  फर्म  है

 ।
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 सरदार  स्वर्थ  fag:  इस  प्रश्न  का  रखते  हुए  सरकार  के  पास  वास्तव  में  जो

 सम्बन्ध  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्रालय  से  साम  डा  वह  शेष  के  सम्बन्ध  में

 परन्तु यह  वही  फर्म  है  जिस  के  बारे  में  प्रश्न  सरकार की  हानि पूर्ति के  लिए  काफ़ी  होना

 पुछे  गये  हें  ।  इस  फर्म  का  सम्बन्ध  चाहिये

 सौदा से  जिसके  बारे  में  मेरा  विचार  है

 कि  अरब  झगड़ा  चल  रहा  है  कौर  मामले  को  गेहूं  के  आट  का  निर्यात

 मध्यस्थ-निर्णय  के  सुपुर्द  करने  का  विचार  है  ।
 *Q E19.  श्री  बुच्चिकोटेय्या  :  वाणिज्य

 डा०  एम०  एम०  इस  तथ्य  को  तथा  खाद्य  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 विचार  में  रखते  हुए  कि  इस  देश  से  विमानों के

 भागों  के  निर्यात  पर  इस  समय  प्रतिबन्ध  लगा  १९५३  में  घाटा  मिलों

 है  तथा  कि  इस  विशेष  प्रसंविदा
 में  इस  प्रकार

 को  निर्यात  की  manta  देने  के  बाद  गेहूं के

 के  भागों के  निर्यात  की  विशेष  भ्र नुम ति दी  आटे  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया

 गई  में  जान  सकता  हुं  कि  wea  प्रकारों  के

 भागों  का  निर्यात  न  होने  देने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  मिलों  ने  पूर्वे  युद्धकाल  की
 सावधानी  के  क्या  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 निर्यात  मण्डियों को  फिर  ७  हाथ  में
 सरदार  स्वर्ण

 कर  लिया  तथा

 इस  सदन  तथा  दूसरे  सदन  के  सदस्यों  ने  इस

 मामले का  निर्देश किया  था  तथा  इस  ग्र भि प्राय  मुक्त किए  गए  माल  के  स्थान  पर

 के  अनुदेश  जारी  किये  गये  थे  कि  निर्यात  के  इन  मिलो ंने  उसी  काल  में  गेहूं  का  कितनी

 मात्रा का  निर्यात  किया  है  ?
 समय  किसी  दूसरी  प्रकार  के  भागों  को  निश्चित

 रूप  से  मिलने
 न

 दिया  जाय
 ।  वाणिज्य  मंत्री

 डा०  एम०  एम०  में  यह  जानना  १०  नवम्बर  १९४५३  तक  भारत से  २६०  टन

 चाहता  था  कि  दूसरे  पुर्जों  का  निर्यात  न  होने
 ६  हन्डरवेट  गेहूं  के  घाटे  का  निर्यात किया

 गया है  । देने  के  अभिप्राय  से  ठीक  ठीक  व्यवस्था  क्या

 की  गई  है
 ?  उक्त  काल  में  निर्यात  के  बहुत

 सरदार  स्वर्ण  यह  काम  कम  होने  के  आधार पर  अभी  किसी  निष्कर्ष

 कारियों  को  सौंपा  गया  था  तथा  निश्चित  पर  पहुंचना बहुत  कठिन  है  ।

 व्यवस्था  की  गई  थी  कि  बन्द  किए  गए  पुर्जों की
 उक्त  मिलों  ने  अभी  गेहूं  की

 जांच  पड़ताल  की  गई  है  तथा  की
 कोई  मात्रा  रायात  नहीं  की  है  क्योंकि  विद्यमान

 उन  में  दूसरी  प्रकार  के  पुर्जों  को  नहीं  मिलाया  व्यवस्था के  भ्रन्तगेंत  वे  गेहूं  के  प्रख्यात को  गेहूं
 गया है  ।

 के  ore  के  निर्यात की  तिथि  से  छः  मास  के

 श्री  टी०  एन०  fag:  में  जान  सकता  हूं  अन्दर  कर  सकते हैं  ।

 कि  कया  इस  ठेकेदार  द्वारा  हमारे  पास  पड़े  हुए

 विमानों  को  न  लेने  की  अ्रवस्था  में  सरकार  के  श्री  बुच्चिकोटैय्या :  कितनी  मिलों  को

 निर्यात  की  प्रनमति च्झ  दी  गई  है
 2

 हितों  की  रक्षा  की  गई  है
 ?

 ron TUNES  श्री  कर मरकर  :  मेरे  पास  केवल  एक

 की  गई  है  कि  कुल  क्रय-मूल्य  को  विचार
 में  का  नाम है  ।

 585  P.S.D.
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 श्री  क्या  सरकार  ने  निर्यात  की  हज़्ताना" ा क क क े  मंत्री  के  सभा-सचिव

 अनुमति  देने  के  लिये  afer  से  अधिक  कोई  सादत  अली  श्रीमान  ।
 मात्रा  निश्चित  की  है  ?

 श्री  गिडवानी
 :

 लाठी  गई  सम्पत्ति  का
 at

 जी  अभी  तो
 मूल्य  कितना  था  ?

 vet |
 श्री  सादत  अली  खान  :  ७३७३  रुपये

 श्री  टी०  एन०  कया  यह  सत्य  के  लगभग ।

 है  कि  जिस  साथ  को  निर्यात  की  अनुमति  दी
 श्री  गिडवानी  :

 पाकिस्तान  से
 गई  वह  एक  विदेशी  साथ  है  ?

 न  कितनी  बार  कच्छ  राज्य  के  स्थानों  पर  धावे

 श्री  कर मरकर  :  नाम  से  तो  यंह  एक  किय  हें  ate  गिरफ्तारी  से  बच  गये  हें
 ?

 विदेशी  ary  ही  जान  पड़ता  है  ।  इसका
 श्री  सादत  अली  खान  इस  सम्बन्ध  में

 नाम  फ्लावर  लिमिटेडਂ
 मेरे  पास  इसਂ  समय  तो  सूचना  नहीं  है  ।

 बम्बई है
 अध्यक्ष  महोदय  :  किस  किस प्रकार की

 डा०  एम०  एस०  दास  कितनी
 सम्पत्ति को  लूटा  गया  है  ?

 फैक्टरियों  में  गेहूं  के  ae  के  निर्यात के  लिये

 सरकार  को  प्रार्थना  पत्र  भेजे  थे  ?  श्री  सादत  अली  खान  :  वस्त्र

 तथा  भूषण  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी  ०
 बेरियम  नमक

 टी ०  कृष्णमाचारी )  यह  एक  जटिल

 प्रक्रिया है  ।  जो  लोग  are  का  निर्यात  करना
 *९७१.  श्रीमती  तारकेश्वर

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह चाहते  उन्हें  प्रादेशिक  खाद्य  आयुक्त  से

 अनुमति लेनी  पड़ती  है  ।
 सब  कुछ हो  चुकने

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  बया  भारत  में

 के  बाद  मामला  आयात  तथा  निर्यात  नियंत्रक  बेरियम  नाकों  के  बनाये  जान  की  कोई

 के  :  पास  जाता है  ।  भ्रतएव ये  तथ्य  हमारे
 सम्भावना  है  ?

 पास  नहीं  हैं  कि  कितने  व्यक्तियों  ने  प्रार्थना  क्या  यह  सत्य  है  कि  इन  नाकों

 पत्र  दिये  तथा  विभिन्न  फर्मों  पर  कितन  मामलों  के  बनाने  के  लिये  आवश्यक  वस्तुयें  भारत  में

 में  स्वीकृति दी  गई  ।  हमें तो  की  गई  बहुतात से  मिलती  हें  ?

 frat  के  अन्तिम  परिणाम  का  पता  लगता  सरकार  उनके  निर्माण  को

 है  ।
 प्रोत्साहित  करने  के  लिये  क्या  उपाय  कर

 सीमाओं पर  धावे
 रही है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 FOES,  श्री  गिडवानी  :  प्रधान  मंत्री

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सत्य

 टी ०  :

 कुछेक  प्रकार  के  बेरियम  नमक  भारत
 है  कि  १९५३  में  पाकिस्तान  से

 में  पहले  से  ही  बनाये  जा  रहे  हैं  ।
 सदस्य  ने  लखपत  तालुक

 के  कुछ  ग्रामों  पर  धावे  किये  थे  तथा वह  ग्राम  दो  प्रकार  के  सामान्य  बेरियम

 निवासियों
 का  सम्पत्ति  लूट  कर  दौड़  गये  खनिज  पदार्थों  में  से  बीबीसी  तो  भारत  में

 थे  ?
 व्यापार  के  लिये  अ्रपेक्षित  मात्रा  में  मिलता
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 a

 परन्तु  विपरीत  काम  चलाने  के  लिये  शिक्षा  सम्बन्धी योजना  के  किन

 अपेक्षित  मात्रा  में  नहीं  मिलता  ।  ब्यौरों  को  अभी  तय  किया  जायेग

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध
 विदेशी कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव

 सादत  अली सख्या  ५९]  तथा

 सरकार
 का  मत  है  कि  उत्तर  पूर्वी  सीमान्त

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  भाग
 अभि कर रा के  क्षेत्र  के  विद्यालयों  को  बुनियादी

 के  उत्तर में  ,  माननीय मंत्री  ने  कहा  है

 fe
 देश  में  कुछ  कच्ची  वस्तुयें  नहीं  मिल

 तालीम  की  योजना  के  भ्रनसार  चलाया  जाना

 चाहिये  ।  परन्तु  इसे  उस  क्षेत्र की
 रही हें  ।  में  जान  सकती  हूं  कि  इन  नमकों  विशेष  हालत  के  ate  बनाया  जायगा  |
 के  निर्माण  के  लिये  कच्ची  वस्तुभ्नों  की  कितनी  योजना  के  ब्योरे  को  हिन्दुस्तानी  तालीमी
 मात्रा  का  lata  किया  जा  रहा  है

 ?

 संघ  से  परामशं  करके  तय  किया  जा  रहा  है  |
 श्री  zo  दी ०  कृष्णमाचारी :  भाग

 के  उत्तर  में  ने  कहा  कि  बीबीसी
 श्रीमती  तारकेश्वर

 सिन्हा  :

 व्यापारिक  अ्रावस्यकताओओं  के  लिये  अपेक्षित  में
 जान

 सकती  हूं  कि  क्या  उस  क्षेत्र  में  aifeq-

 जातियों  के  व्यक्तियों  के  लिये  विशेष  कार्यक्रम मात्रा  में  उपलब्ध  ह  तथा  विपरीत  काफी

 मात्रा  मे  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  के  प्रसारण  के  लिये  उच्च  शक्ति  वाले  gira- a

 मीटर  लगाने  कोई  प्रस्तावना  की  गई
 श्री  रवय्या  :  कच्ची  वस्तुभ्नों  की

 है  ?

 कितनी  मात्रा  का  इस  देश में  न  मिलने से

 रायात  करना  पड़ता  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  यह  सूचना

 तथा  प्रसारण  मंत्री  से  किया  जाना  चाहिये  ।
 श्री  टी ०  टी ०  कृष्णमाचारी  जसा

 कि म  ने  कहा  बीबीसी  इस  देश  में
 मिलता  श्री  ato  एस०  मति

 a
 में

 ह  |  जान  सकता  हूं  कि  क्या  उत्तर  पूर्वी  सीमान्त

 श्रीमती  तारकेदवरी  श्रीमान  क्षेत्र  में  कोई  पुस्तकें  उस  क्षेत्र  भाषियों

 बैरियम  नमक  को  किस  प्रयोग  में  लाया  में  भी
 छापी

 जा
 रही  हे  तथा  यदि  ऐसा  है  तो

 जाता  है
 ?  कौन  सी  लिपि  का  प्रयोग  किया  गया  है

 ?

 अध्यक्ष  महोदय  यह  परवाल  भि
 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विचार है  कि

 प्रकार की  सूचना  के  सम्बन्ध में  है  ।
 भ्र गला

 इस  विषय  पर  दो  तीन  दिन  पहले  wer  किये

 प्रश्न

 उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  अभिकरण  क्षेत्र में  दिक्षा
 श्री  सादत  अली  जी  हां

 *९७३.  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 श्रीमती  तारकेदइवरी  सिन्हा  श्रीमान

 प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंग  कि
 में  जान  सकती  हूं  कि  उस  क्षेत्र  में  कितने

 क्या  भारत  सरकार  न  भारत
 बुनियादी विद्यालय  खोले  गये  हैं  ?

 के  उत्तर  पुर्जों  सीमान्त  क्षेत्र  की  आदिम  जातियों

 के  सदस्यों  की  शिक्षा  के  लिये  क्या  विदश  श्री  सादत  अली  खान  :  wal  हमारे

 योजना  बनाई  तथा  पास  इनका  कोई  दौरा  नहीं  है  |
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 उन  विभिन्न  श्री  कर मरकर  जहां  तक  मुझे  मालूम

 संस्थाओं  के  नाम  क्या  हैं  जो  इस  क्षेत्र में  हो  सकता  है  यह  बिल्कुल  ठीक  न

 शिक्षा  सम्बन्धी  प्रशिक्षण दे
 रही

 संगमरमर  नन  उद्योग  को  इसलिये  कठिनाई  होਂ

 रही  हे  और  उस  की  उत्पादन  लागत  इसलिये श्री  सादत  अली  खान  :  सभी  सरकारी

 विद्यालय  ।
 ऊंची  हे  कयोंकि  मुख्य  खानों  जहां  से

 मरमर  निकाला  जाता  विद्युत  उपलब्ध

 संगमरमर  नहीं
 है  ।

 FQ Qk,  बलवन्त  fag  श्री  बलवन्त सिह  सरकार  की

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  ऐसी  वस्तुओं  के  आयात  के  बारे  में  क्या  नीति

 की  कृपा  करेंगे  है  जो  देश  में  ही  बहुतायत  से  उपलब्ध
 ह्

 क्या  मकराने  की  संगमरमर  श्री  कर मरकर :  हमारी  नीति  यह  है
 की  खानें  देश  की  कुल  ज़रूरत  को  पूरा  कर  कि  जहां  आवश्यक  और  वांछनीय  समझा

 सकती  हें  ;  तथा
 आयात  में  कमी  की  जाये  ।

 इटेलियन  मोबिल  को
 देश

 में
 श्री  कासलीवाल  :  इन  खानों  से  प्रति

 आयात  करनें  की  क्या  आवश्यकता  है  ?
 ay  कितना  संगमरमर  निकाला  जाता  हँ  ?

 श्री  कर मरकर :  में  आप  को  मोट  तौर

 श्रीमान  ।  पर  उत्पादन  के  आंकड़  देता हुं
 :

 १३  लाख  क्यूबिक  फ़ीट  प्रति
 संगमरमर जुलाई-दिसम्बर  १९५२  की  छः

 की  पटियां--  लाख  तथा  संगमरमर  कीं
 में  ग्रा यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया

 गया  था  ।  व्यापारियों  तथा  उपभोक्ताओं  से
 टाइलें--लगभग  १४०००  टन  |

 इस  अभिप्राय  के  कुछेक॑  ्र भया वेदन  प्राप्त
 श्री  मेघनाद  क्या  उद्योग को

 हुये  थे  कि  कमी  को  स्वदेशी  उत्पादन  द्वारा  आधुनिक  बनाने  के  लिये  कोई  क़दम  उठाये

 पुरा  नहीं  किया  जा  रहा  है  तथा  कि  उन  के  गये हें  ?

 व्यापार  को
 हानि  पहुंच  रही  है  ।

 श्री  कर मरकर
 :

 यह  कहना कठिन  है
 ।

 १९५३  के  छः  मास  के  सम्बन्ध  में
 में  समझता  हूं  राजस्थान  सरकार  इस  पर

 पूर्ण  प्रतिबन्ध  को  हटा  लिया  गया  था  तथा
 विचार  कर  रही  हूँ  ।

 के  ५०  प्रतिशत भाग की भाग  की  अनुमति दे
 श्री  दाम्प्रेदर  मेनन  :  माननीय मंत्री  ने

 दी  गई  थी  vag  भी  पता  लगा  है  कि  इमारतें
 कहा  कि  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  जहां

 बनाने  के  व्यापार  द्वारा  wafer  कुछेक  रंगों

 के  संगमरमर  देश  के  प्रत्द र  उपलब्ध  नहों ह

 आवश्यक  हो  आयात  में  कमी  की  जाये  ।  क्या

 सरकार  संगमरमर  के  आयात  में  कमी  करना

 आवश्यक  समझती  है  ?
 श्री  बलवन्त  fag  महता  :  सरकार

 को  पता  है  कि  संगमरमर खनन  तथा  निर्माण  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 दोनों  उद्योग  विदेशी  प्रतियोगिता  के  कारण  टी  ०  कृष्णमाचारी  )
 :  बात यह  है  कि  हम  ने

 संकट  का  सामना  कर  रहे  हें  और  जिस  के  संगमरमर  का  आयात  कुछ  समय  के  लिये

 फलस्वरूप  लगभग  २०,०००  व्यक्तियों  पर  बिल्कुल  बन्द  कर  दिया  परन्तु  इमारतें

 विपरीत  प्रभाव  पड़  रहा  है  ?  बनाने  का
 काम  करने  वाले  कुछ  लोगों  ने  यह
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 शिकायत  की  कि  उन्हें  संगमरमर  पर्याप्त  श्री
 कर मरकर  हमारे  हाथ  से  बाज़ार

 मात्रा  में  नहीं  मिल  रहा  हूं  ।  तो  वास्तव  में  जा  नहीं  रहे  हमें  तो  और  बाज़ार  मिल

 दोनों  तरह  से  ही  मुश्किल  हूं  ।  इसलिये  एक
 रहे  हें

 ।

 बीच  का  ant  अपनाना  पड़ा  है  और  इसी
 हैदराबाद  स्पिनिंग  एंड  वीविंग

 उद्देश्य  को  ले  कर  विंमान  आयात  नीति
 ¥ Qi9\9.  श्री  टी०  बी०

 बिट्ठल निर्धारित  की  गई  हूँ  ।
 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  बताने  की

 कपड़ा
 कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  को  पता  है  कि

 वाणिज्य  हैदराबाद  स्पिनिंग  एंड  वीविंग  मिल्स  के
 *ei9¢.  कासलीवाल

 प्रबन्धकों ने  १  १९५३  से  मिल  बन्द
 तथा  उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 ?
 करने  का  फ़ैसला किया  है

 क्या  हांगकांग में  कपड़े  का  बाज़ार
 कया  हैदराबाद  सरकार  ने  केंद्रीय

 भारत  के  हाथ  से  निकल  रहा  है
 ;  तथा

 सरकार  को  मिल  बन्द  करने  के  कारणों  के

 यदि  हां  तो  क्यों
 ?

 बारे  में  जांच  करने  के  लिये  लिखा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर  यदि  लिखा  है  तो  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही की  है  ? जी  नहीं
 ।  वास्तव में  १९५३ के  पहले  दस

 महीनों  में  हांगकांग  को  हम  ने  जितना कपड़ा  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  cto

 निर्यात  किया  था  की  मात्रा  १९५२  के  टी ०  :  यद्यपि मिल  ने

 उसी  काल  में  निर्यात  की  गई  मात्रा  के  मुक़ाबले  बन्द  करने  का  नोटिस  दे  दिया  परन्तु

 में  कुछ  अधिक थी  ।  मुझे  पता  लगा  है  कि  वह  वास्तव  में
 .

 अभी

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  बन्द  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  कासलीवाल :  क्या  यह  सच  हे  कि  जी  हाँ

 हांगकांग  के  लोग  कटपीस  की  जो  राज्य  सरकार  को  यह  सुचित

 वहां
 भेजे  जाते  थान  अधिक  पसन्द  करते  कर  दिया  गया  है  कि  इस  मिलਂ  के  चलाने

 से  कोई  फ़ायदा  नहीं  हो  रहा  है  और  इस
 की

 मशीनें  बदलवाने  तथा  इमारतें  ठीक  कराने
 श्री  कर मरकर  आम  तौर  से  ये  थान

 की  आवश्यकता है  ।  उन  से  कह  दिया
 गया

 ही  होते  हैं  ।

 हू  कि  उन्हें  मिल  की  हालत  ठीक  करने  के

 लिये  पैसा  लगाने  वाले  किसी  व्यक्ति
 की श्री  कासलीवाल  :  मेरा  प्रश्न यह  थां  :

 मुझे  बताया  गया हूँ
 कि  निर्यातकर्ता  थान  की  aaa करनी  चाहिये  ।

 बजाय  केवल  कटपीस ही  भेज  रहे  क्या  श्री  टी०  बी०  बिट्ठल राव

 यह  बात  सच  है  ?
 किस ने  की  थी  ?

 श्री  कर मरकर
 :

 में  समझता  हूं  ऐसी  श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी :  जांच

 बात  नहीं  है  ।
 विभाग  द्वारा  की  गई

 थी  ।

 श्री  रवय्या  :  क्या  हांगकांग  के  एक  owt  टी ce |  |  वी०  विट्ठल  राव  चय |

 स्वतंत्र  बन्दरगाह  होने  के  कारण ही
 भारत  जांच  अधिकारी  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  से

 के  हाथ  से  कपड़े  द  | के  बाजार  निकल  रहें  ्  मिला



 १५११  मौखिक  उत्तर  १५  दिसम्बर  १९५३  मौखिक  उत्तर  R4RR

 श्री  to  ato  कृष्णमाचारी  :  वह  कोई  में  वेतन  मिलने  की  स्थिति  असंतोषजनक है  ?

 अदालती जांच  नहीं  केवल  विभाग  द्वारा  श्री  टी ०  टी  ०  कृष्णमाचारी  वास्तव  में

 जांच हुई  थी  वैगनों के  मिलने  का  मामला  इस  मंत्रालय

 परिवहन तथा  बाजार  संबंधी  सुविधायें  से  सम्बन्धित नहीं  है  ।

 Fe9d,  श्री  वाणिज्य  तथा
 श्री  संगण्णा  :  क्या  उड़ीसा  के  वाणिज्य

 उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 तथा  उद्योग  मंडल  के  सचिव  ने  भारत  सरकार

 से  कभी  इस  स्थिति  के  बारे  में  अम्यावेदन क्या
 सरकार

 का
 ध्यान

 १९  नवम्बर  १९५३  के  किया  यदि  किया  था  तो  सरकार  ने  इस

 टाइम्स में  पृष्ठ  ९  पर  कालम  ५  में  मामले  में  क्या  केसला  किया  ?

 खान  मालिकों  की  कठिनाईयों  atta  के
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी :  देर

 rata  परिवहन  तथा  बाज़ार  सम्बन्धी  लिये  नहीं  होती  कि  सरकार  निर्यात  पर

 सुविधाओं  के  बारे  में  छपे  समाचार  की  ओर
 पाबन्दी  लगाना  चाहती  है  |  इस  की  वजह

 गया ह  ;  तथा  aval  की  कमी  जिन्हें  जरूरतमन्द  लोगों

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  इस  में  बांटना  होता  है  ।  हमें  अभिवेदन  प्राप्त  होते

 सम्बन्ध  में  कुछ  करने  का  विचार  रखती  है  ?  हूं  परन्तु  जब  तक  वैगनों  की  कमी  हम

 इस  से  अधिक  कुछ  करने  में  असमर्थ  है  ।
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 टी  ०
 :  जी  हां ।  इस  ट्रांसमिटर

 तरह  का  समाचार छपा  था  |  *  ८०.  श्री  ato  सी०

 प्रत्यक्ष  रूप  से  इसਂ  समाचार  का
 सुचना तथा  प्रसारण  मंत्री  बताने  की  कृप

 सम्बन्ध  कच्चे  लोहे  और  कच्चे  मैंगनीज़ से  करेंगे  कि  क्या  ५०  किलोवाट  वाले  पांच

 है
 ।

 भारत  सरकार  ने  खान  मालिकों  की  इस  या  छः  जो  भारत  में  १९४८-४९
 मांग  को  पहले  ही  ध्यान  में  रखा  था  कि  तथा  १९४९-५०  में  आयात  किये  गये

 निर्यात  व्यापार  म  उन  का  भी  हिस्सा  हो  ।
 अब  wt  गोदामों  में  पड़े  हुए  हें

 ?

 भारत  सरकार द्वारा  ११  नवम्बर  १९५३  को

 जारी  कीਂ  गई  प्रेस  विज्ञप्ति  में  घोषित  कच्चे
 इन  ट्रांसमीटरों  का  मूल्य  कितना

 हे  और  इन्हें  गोदामों  में  रखने  तथा
 मैंगनीज़

 और
 कच्चे  लोहे  से  सम्बन्धित  निर्यात

 भाल  पर  अब  तक  कितना  रुपया  खर्चे  हुआ
 नीति  इन  लोगों  द्वारा  निर्यात  की  जाने  a

 वाली  मात्रा  के  बारे  में  उचित  व्यवस्था  की
 हे

 ?

 इन  ट्रांसमीटरों  को  क्यों  खरीदा
 गई  है  ।  खान  मालिकों  को  उन  के  द्वारा  निर्यात

 की  जाने  वाली  मात्राओं  के  आधार  पर  गया  था  और  अब  तक  इन्हें  काम  में  नहीं

 लिये  जाने  के  क्या  कारण  हूं
 ?

 यातायात  संबंधी  सुविधायें  दी  जायेंगी  ।

 श्री  इस  समय  जो  मात्रा  सुचना तथा  प्रसारण  मंत्री

 निश्चित  की  गई  ह  क्या  उस  के  बारे  में  उन  पांच  ट्रांसमीटरों  में  जिन  का

 का  ध्यान  १४-१२-५३  के  टाइम्सਂ  माननीय  सदस्य  ने  जिक्र  किया  एक  को

 में  छपे  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  लगाया  जा  रहा  हू  और  उस  का  काम  पूरा

 ह  कि  उड़ीसा  सरकार  ने  योजना  आयोग  होने  ही  वाला  दो  ट्रांसमीटरों को

 को  दिये गये  उत्तर  में  यह  कहा है  कि  उड़ीसा  बाद  और  जालन्धर  भेजो  जा  रहा हू  जहां
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 उन्हें  लगाया  शेष  दो  अगले  वित्तीय  डा०  केसकर  :  मेरे  पास

 वर्ष  की  पहली  छमाही  जबकि  उन  के  निर्माताओं  के  नाम  नहीं  यदि  में  गलती

 लगाने  का  काम  शुरू  गोदाम  में  रखे
 नहीं  कर  रहा  तो  यह  वेस्टिंग हाऊस है  ।

 रहेंगे  ।
 श्री  बी०  सी ०  बात  क्या  में  जान

 इन  ट्रांसमीटरों  का  मूल्य  लगभग  सकता  हूं  कि  सरकार  प्रति  वर्ष  इन

 २५.३०  लाख  रुपये  हं  ।  गोदामों  में  इन्हें  मीटरों  के  संधारण  पर  व्यय  कर  रही  है  ?

 ठीक  हालत  में  रखने  पर  अब  तक  लगभग  डा०  में  ने  अभी

 २.२२  लाख  रुपये  ्  हुए  हे  |  बताया है  कि  अब  तक  व्यय  की  गई  राशि

 २२.२  लाख  रुपया  है  ।  यदि  मेरे  माननीय

 ये  ट्रांसमिटर  प्रसारण-विकास  मित्र  प्रति  वर्ष  व्यय  की  गई  or  जाननी

 संबंधी  आठ-वर्षीय  योजना  के  सिलसिले  में
 चाहते  हें  तो  मुझे  उस  प्रदान  के  लिए  पूर्वसूचना

 मंगाये  गये  बाद  में  इस  योजना  में
 चाहिये ।

 वर्षीय  योजना  के  आधार  पर  फेर-बदल  कर
 श्री  नाना दास

 :  क्यों  में  जान  सकता हूं
 दी  गई  थी  |  इन  ट्रांसमीटरों  के  लगाने  में  जो

 कि  वैसे  ट्रांसमीटर  का  इस  समय  देश  में
 देर  हुई  वह  सरकार  के  वश  के  बाहर  की

 पहुंची  पर  क्या  मूल्य  होता  है  ?

 बात  थी  ।  जब  ट्रांसमिटर  आये  थे  और  उन  के

 डा०  केसकर :  उस  के  लिए  मुझे
 लगाने  का  काम  शुरू  नहीं  हुआ  उस  समय

 देश  को  बहुत  बड़े  आर्थिक  संकट  का  सामना  अलग  gt  सूचना  चाहिये

 करना  पड़ा  था  और  दो  या  तीन  वीं  तक  सब  संयुक्त राज्य  अमेरिका  के
 उपराष्ट्रपति

 त

 का  आगमन प्रकार  के  विकास  कार्यों  में  कमी  करनी  पड़ीਂ

 थी  ।  उस  समय  आय  छंटनी  भी  की  गई  थीਂ  ।  eee.  पंडित  सी०  एन०  मालवीय
 :

 इसलिये  बहुत  सोच-विचार  के  बाद  यह  फ़ैसला  श्री जी०
 पी०  सिन्हा

 किया  गया
 कि  इन  ट्रांसमीटरों  के  लगाने  का  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 काम  भी  जिस  पर  लगभग  ४०  या  ५०  लाख  करेंगे  कि

 खां  स्थगित  कर  दिया  जाये ।  आर्थिक  क्या  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के

 स्थिति  में  सुधार  होते  ही  सब  से  पहले  इन  उपराष्ट्रपति  श्री  आर०  निक्सन  की  ओर  से

 ट्रांसमीटरों  के  लगाने  के  काम  को  ही  हांथ  में
 एशिया  के  देशों  के  भ्रमण  के  सम्बन्ध  में  भारत

 लिया  गया है  ।  एक  ट्रांसमिटर  तो  अगले  छः  आने  के  लिये  कोई  प्रार्थना  मिली  थी  ;

 या  आठ  सप्ताहों  में  काम  करने  दो
 यदि  होता  उन  के  आने  का

 अप्रैल  १९५४  के  शुरू  में  तैयार  हो  जायेंगे

 और  बाकी  दो  के  लगाने  का  काम  अगले  वित्तीय
 प्रयोजन  क्या  था  ?

 ag  के  आरम्भ  में  शुरू  हो  आशा  वैदेशिक  ara  मंत्री के  सभा-सचिव

 at  जाती  है  यह  काम  या  आठ  महीनों  सादत अली  :  तथा  .
 विदेश

 में  खत्म  हो  जायेगा  ।
 मंत्रालय  को  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के

 राष्ट्रपति  श्री  और  निक्सन  के  भारत  सहित

 श्री  ato  ato  क्या  में  जान  विभिन्न  देशों  के  way  के  सम्बन्ध  में  सूचना

 मिली  थी  |  इस  पर  भारत  सरकार  ने  उन्हें सकता हूं
 कि  ये  ट्रांसमीटर  किस  देश  से  खरीदे

 he
 जाते  हें  ?  भारत  के  भ्रमण  में  सरकारी अतिथि  बनते
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 के  आमंत्रित  किया  ।  इस  wag
 वाणिज्य  मंत्री  :

 को
 सद्भावना  का  भ्रमण  कहा  गया  है  ।  श्रीमान्‌ ।

 पंडित  सी०  एन०  मालवीय  क्यों  इस
 टाइलों का  निर्यात सिलसिले  में  qo  एस०  और  पाकिस्तान

 मिलेटरी  पैक्ट  के  सम्बन्ध  में  कोई  बातचीत  *  ९६२.  श्री  ए०  के०  गोपालन  :  क्या

 हुई थी  ?
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 श्री  सादत  अली  संयुक्त

 राज्य  की  सरकार  को  इस  संबंध  में  हमारी
 कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  तथ्य  है  कि  हाल  में

 भारत  से  टाइलों  के  निर्यात  में  कमी  हो

 नीति का  ज्ञान  है  ।
 गई  हे

 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 उन  का  प्रश्न  है  कि

 कया  उन  के  साथ  इस  विषय  सम्बन्ध में  कोई  वाणिज्य  मंत्री  ait  ॥  हां

 बातचीत हुई  थी  ?
 ।  अप्रैल-सितम्बर  १९५३  के  निर्यात

 श्री  सादत  अली  खात  मेरा
 आंकड़ों  से  पता  चलता  ह  कि  १९५१-५२  के

 अनुमान  कि  सब  महत्वपूर्ण  विषयों  पर
 तत्स्थानी  कालावधि  के  आंकड़ों  की  तुलना  में

 कमी  हुई  हू  । चर्चा  हुई  होगी  ।

 श्री  जी०  पी०  में  जान  सकता

 g  कि  वे  प्रमुख  व्यक्ति  कौन  थे  जिन्हें  श्री

 निक्सन  दिल्‍ली  a  मिले  ?  *
 ९६२.  श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  क्या

 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक  सिखाएं  तथा  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 अनुसंधान  मंत्री  पूरी
 करेंगे  कि

 :

 लिस्ट तो  इस  नहीं  दी  जा  सकती  ।
 क्या  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत

 श्रीमती  सुषमा  सेन
 :

 में  जान  सकती  हूं  आयोग  को  नदी  घाटी  परियोजनाओं के

 कि  क्या  पाकिस्तान और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका
 रचना  ard  से  छुटकारा  दिलाने

 की
 कोई

 के  बीच  समझौते  के  सम्बन्ध  में  जिस  पर  प्रस्थापना है  ;  तथा

 हस्ताक्षर  किये  जाने  की  सूचना  मिली  हूं

 श्री  निक्सन  को  स्पष्ठ  विदित  कर  दिया
 यदि  तो  किस  अभिनय

 द्वारा  रचना  ara  किया  जायेगा
 ?

 गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  काल  समाप्त

 ॥  सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 gat
 तथा  यह  निर्णय  किया ह ्  a

 गया  है  कि  केन्द्रीय  जल  तथा

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 विद्युत  आयोग  किसीਂ  परियोजना  के  कार्य

 त्रिपक्षीय  करार  को  हाथ  में  नहीं  लेगा  |  यह  सम्बन्धित
 राज्य

 ९  श्री  एस०  एन०  मिश्र  >  का  उत्तरदायित्व  होगा  परन्तु  यदि  संबंधित

 अनुभव  न  होने  के
 कारण

 अथवा  अन्य वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  किसी  द्विपक्षीय  करार  में  कारणों  से  स्वयं  रचना  ज  केन्द्र  को  सौंपना

 चाहे  तो  परियोजना  कार्य  के  निरीक्षण
 के

 अब  तक  कुटीर  उद्योग  के  उत्पाद  स  मलित

 किये गये  हें  ?  लिए  पृथक  संघठन  स्थापित  किया  जायेगा
 ।
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 दामोदर  घाटी  परियोजना से  विद्युत  संभरण  क्या  ह ंजो  कि  इंजीनियरिंग  उद्योग  के  न

 काम  आने  वाले  सामथ्य के के  के  लिए FER. MY TANT Bet श्री  अमजद  अली  :  क्या  सिचाई

 तथा  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  दी  है  ?

 कि
 विद् यत चक

 मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 समिति  के  पूर्ण  प्रतिवेदन  की

 दामोदर  घाटी  परियोजना  में  कब  तक  आदा  हे  ?

 क्या  इस  पूर्ण  प्रतिवेदन  के  मिलने उत्पादित  विद्युत  के  विंमान  उपभोक्ता

 कौन  है ं?  पर  इस  की  एक  प्रति  सदन  पटल  पर  रखी

 जाएगी
 ? उन्हें  किस  दर  पर  विद्युत  देने

 का  निर्णय  हुआ  है  ;  तथा
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 टो०  :  यह  समिति
 इस  दीपक  के  अधीन  कुछ  कितनी

 a  प्रथमतया  इंजीनिर्यारग  उद्योग  के  े  काम
 आय  की  आशा  है

 ?

 आने  वाले  सामध्यं के  परिमाप  के  लिए  और

 सिंचाई तथा  विद्युत  उपमंत्री  हाथी
 *

 ऐसी  प्रणालीਂ
 का

 सुझाव  देने  के  लिए  नियुक्त
 से  ।  तक  विवरण  सदन

 की  गई  है  जिस  पर  प्रत्येक  प्रकार  के

 पटल  पर-रखा गया  है  ।  परिशिष्ट
 नियरिंग  उद्योग  का  पूर्ण  अध्ययन  किया  जा

 ह  अनुबन्ध  संख्या  ६०]
 सके

 ।
 उन्हों  ने  निम्न  लिखित  उद्योगों  के

 कृषि के  औजार
 सम्पूर्ण  अध्ययन  का  सुझाव  दिया  है

 :

 *९७०.  श्री  झूलन  क्या  (१)  निर्माण  सम्बन्धी  इंजीनियरिंग  |

 वाणिज्य तथा  उद्योग  wal  यह  बताने  की
 (२)  मशीनी  औजार  ।

 कृपा  करेंगें कि  क्या  कृषि  के  औज़ारों का

 aaa  प्रति  वर्ष  कम  हो  रहा  हे  अथवा  बढ़

 (३)  कपड़े  सम्बन्धी  मशीनरी

 रेशम  तथा  कृत्रिम  रेशम  ।

 रहा ह  ?

 (४)  ढलाई  के  और
 देश  की  वर्तमान  स्थिति  में  स्वदेशी

 (५)  डाई  बनाना |
 उत्पादन  द्वारा  इन  आयातों  कहां  तक

 कम  करने  की  संभावना है  ?
 उन्हों  ने  सरकार की  आवश्यकताओं  के

 मेल  और  योजना  तथा  कार्य  उद्योगों  के

 वाणिज्य  मंत्री
 :

 लिए  कच्ची  यंत्र सामग्री  के  न॑वीकरण

 कम  हो  रहा  है  ।
 और  अन्य  इसी  प्रकार  के  विषयों  के  सम्बन्ध

 स्वदेशी  उत्पादन  में  वृद्धि  में  विचार  प्रकट  किए  हें  उन  सब  पर  सरकार

 हस्त-संचालित  औजारों  में  हुई  हे
 जब  कि  विचार

 कर  रही  है
 ।

 यंत्र  चालित  कृषि  की  मशीनरी  के  लिए  देश
 तथा  आदा  नहीं  की

 की  इतनी  मांग  नहीं  हे  कि  लाभदायक  उत्पादन
 जाती  कि  यह  समिति  इस  रूप  में

 किया जा  सके
 प्रतिवेदन  देगी  जिस  रूप  में  कि  विशेष  प्रयोजनों

 क ह |  >
 के  लिए  नियुक्त  की  गई  अन्य  समितियां

 क्या  वेदन  देती  इस  समय  यह  समिति  मंत्रालय FRQR,  डा०  अमीन  :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतानें  की
 की  परामर्शी-यात्री समिति  के  रूप  में  काय

 कृपा  करेंगे  कि  उस  प्रतिवेदन  की  प्रमुख  बातें  करती  है  और  इस  प्रदान  पर  कि  यह  समिति
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 इसी  रूप  में  कार्य  करे  अथवा  इस  की  पुनर्रचना  और  नेपाल के  बीच  कोई  प्रत्यपंग  नहीं  हुआ

 या  इसे  भिन्न  कायें  सौंपा  जाए  या  इसे  बन्द  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  से  पुरी

 कर  दिया  सरकार  समिति  के  अग्रेतर  जानकारी इकट्ठी  की  जा  रही  है  ।

 प्रगति  करनें  पर  विचार  करेगी  ।
 सुगन्धित

 काफी  ate  श्रमिक संघ  ¥2 03,  श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  क्या

 FRO,  श्री  नम्बियार  :  क्या  वाणिज्य  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  देश  में  प्रति  ad  सुगन्धित तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  भारतीय  काफी  ate  श्रमिक  संघ  के  इस
 तेल  कितनी  मात्रा में  तैयार  किए  जाते है  ?

 प्रार्थनापत्र  पर  कि  उन्हें  मान्यता दीਂ  जाये  वाणिज्य  मंत्री

 कया  कार्यवाही की  गई  है  और  इस  समय
 a  अनुमान  है  कि  इन  तेलों  का  वार्षिक  उत्पादन

 इस  विषय  की  क्या  स्थिति  ह
 ?

 १४  लाख  पौण्ड  है  ॥

 वाणिज्य  मंत्री  उत्तर  पदों  सीमान्त  अभिकरण

 भारतीय काफी  ss  ने  संघ  को  मान्यता  नहीं
 श्री  भागवत  झा

 दी
 श्री  रीडिंग  किलिंग

 श्री  एन०  एम०  लिंगम
 राजस्थान

 में  सिचाई  और  विद्युत  के  साधन
 |

 FRR,  श्री  भोला  भाई  :  क्या  सिचाई
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह

 तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 की  कार्यो  करेंगे  कि  उत्तर  gat  सीमान्त

 कि  कया  हाल  में  राजस्थान  में  सिचाई  और  करण  के  तागिन क्षेत्र  में  दाखिला  जनजाति  के

 लोगों  ने  जिन  व्यक्तियों  को  पकड़  रखा
 विद्युत  के  साधनों  को  ढूंढने  के  लिए  कोई

 परिमाप  किया  गया  है  ?  छोड़  दिया  गया  है
 ?

 क्या  इस  जनजाति के  लोगਂ  सरकारी
 सिचाई  तथा  fama  उपमंत्री

 :
 हां  कुछ  परिमाप  किए

 सेना  के  जाने  पर  शान्तिपूर्ण  रहे  हे  या  कि  वह

 गये थे  ।
 उन  की  राह  में  रुकावट  डोल  रहे  हैं

 ?

 भारत-नेपाल  श्रत्यपंग  सन्धि
 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव

 सादत अली
 नागिन  लोगों  ने

 ¥QCR.  श्री  विभूति  सिर
 :

 क्या  प्रधान

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत
 लगभग  १२  व्यक्तियों  जिन्हें  उन्हों  ने

 रोक  रखा  लौटा  दिया है  ।
 नेपाल  प्रत्यंग  सन्धि  के  अंतगर्त  अब  तक

 ~
 कितने  आदमियों  को  भारत  सरकार  न

 हमारी  सेना  का  अभी  तक  कोई

 नेपाल  सरकार  के  तथा  नेपाल  सरकार ने  मुकाबला  नहीं  किया  गया  ।  आस  पास  के

 क्षेत्रों  की  जनजातियों  के  लोगों  ने  सच्चे  दिल
 भारत  सरकार  के  हवाले  किया  है  ?

 से  सहयोग  देने  को  प्रस्ताव  किया  है  ।

 वैशेषिक-कार्य मंत्री  के  सभा सचिव

 सादत  :  भारत  तथा  नेपाल के
 बीच  मंत्रियों  के  लिए  पत्र

 नई  प्रत्यपंग  सन्धि पर  २  83KR  *e Cu,  मुनि स्वामी

 को  हस्ताक्षर हुए  थे  और  यह  उस  के  एक  क्या  बेंज़ीन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  यह  सच  हे  कि  जिन  मोतियों  को
 मास  बाद  हो  गई  थी

 ।  जहां  तक  हमें

 मालूम है  २  नवम्बर  १९५३  के  बाद  भारत  प्रतिवर्ष  कुड्डलोर  ओ०  eto  राज्य  )'
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 से  ट्यूटीकोरिनक और  लंका  तक  जाना  पड़ता  इस  का  बड़ा  महत्व  है  ।  बर्मा  सरकार  ने  अभी

 उन्हें  लंका  सरकार  ने  प्रवेश  पत्र  war ग  1  नच  इस  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 कर  दिया हैं  ?
 लाइसेन्स  समिति

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  ?  Ke Cg,  श्री  मुनि स्वामी  :  क्या

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  कि  उद्योग  तथा
 सादत  :  लंका  सरकार  पहले

 तो  एक  वर्ष  में  होने  वाली  सभी  यात्राओं  के
 अधिनियम  के  अधीन  बनाई  गई

 लिए  प्रवेश-पत्र  दिया  करती  थी
 ।  आब

 वह
 लाइसेंस  समिति  को  मद्रास  राज्य  के  कितन

 व्यक्तियों  ने  लाइसेंसों  के  लिए  star  पत्र
 केवल  एक  यात्रा  के  लिए  प्रवेशपत्र  देती  है  ।

 दिए ?

 लंका  सरकार  के  साथ  इस  सम्बन्ध

 में  बातचीत  की  गई  है  और  उस  के  निर्णय
 उन  में  से  कितने  व्यक्तियों  को

 की  प्रतीक्षा की  जा  रही  है  ।
 लाइसेंस  दिए  गए

 टेबुल  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 RCE.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  क्या  प्रधान  टो ०  कृष्णमाचारी )  92.0  1

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 लाइसेंस  समिति  ने  अभी  तक  ६३

 क्या  यह  सच  है  कि  बर्मा  सरकार  प्रार्थना  पत्रों  पर  विचार  किया  है  और  उन  में

 ने  भारत  सरकार  से  यह  इच्छा  प्रकट  की  थी  से  ४९  फर्मों  को  लौइसेंस  दे  दिए  गए  हे  ।

 कि  टेबुल  द्वीप  बर्मा  को  लौटा  दिया  सरकार  ने  लाईसेंस  देने  के  तीन  और  प्रस्ताव

 और  स्वीकार  कर  लिए  ह  और  सम्बद्ध  फर्मों  को

 यदि  तो  इस  मामले  में  अब  बता  दिया  गया  हे  कि  किन  शर्तों  पर  उन्हें

 तक  क्या  कुछ  हुआ  है  ?  लाइसेंस  दिए  जा  संकते  ह  ।  वे  इन  शर्तों  को

 मान  तब  उन्हें  लाइसेंस  दिए  जायेंगे  ।

 बेदेदिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव

 सादत  :  और  टेबुल  टेक्नीकल  परामर्शदात्री  समिति

 द्वीप  कोको  att  समूह  में  हं  जोकि  बंगाल  की

 खाड़ी  में  उत्तरी  अण्डमान  और  बर्मा  के  तट  ¥O CS.  श्री
 टी

 ०बी०  बिट्ठल

 के  बीच  स्थित  है  ।  भारत  सरकार  और  बर्मा  उत्पादन  मंत्री
 १५  १९५३२

 को  गए

 तारांकित  संख्या  १३३३ के उत्तर को के  उत्तर  को सरकार  के  एक  करार  के  अधीन  टेबुल  द्वीप

 पर  भारत  सरकार  का  एक  प्रकाशन  स्तम्भ  है  ध्यान  में  रख  कर  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 जिस  की  वह  देखभाल  करती  हें  ।  जून  १९५२  कि  सम्बन्धी  )  टेक्नीकल  परामशं  यात्री

 समिति  ने  उन  कोयला-खानों के  सम्बन्ध  में में  बर्मा  सरकार  ने  इस  प्रकाश  स्तम्भ  का

 प्रबन्ध  स्वयं  संभालने  की  इच्छा  प्रकट  की  |  अपनी  जांच  पुरी  कर  ली  है  जहां  से  कोयला

 भारत  सरकार  बर्मा  सरकार  को  लिखा  है
 निकालने  में  बड़ी  हानि  होती  ह  और  जहां

 कि  वह  भारत  को  यह  स्तम्भ  २५  कोयले  को  बचा  रखने  के  कोयले  की

 ag  के  लिए  किराए  पर  दे  दे  क्योंकि  बंगाल  तहों  के  पाक  लगाने  पर  विचार  करना

 की  खाड़ी  में  जहाज़ों  के  आने  जाने  के
 लिए
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 यदि  तो  क्या  सरकार  समिति  वाणिज्य तथा  उद्योग  क्षत्री
 टो०

 की  सिफ़ारिशों  की  प्रति  सदन  पटल  पर  टी  ०  कृष्णमाचारी  )  :  ट्राइपिस्टों के
 का  विचार  कर  रही  ह  ?  स्थान  |

 सभी  ।

 उत्पादन  मंत्री  के  Ato

 और  समिति  ने  धातु  शोधन  के
 '

 कोई भी  नहीं  ।

 काम  में  आने  वाले  कोयले  की  सभी  खानों  की  रोजगार केन्द्र  ने  अनुसूचित  जाति

 जांच  नहीं  की  है  ।  इस  ने  अभी  तक  केवल  १४  दो  उम्मीदवारों  को  नामज़द  किया था  परन्तु

 कोयला  खानों  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  fete  उन्हें  नियुक्त  नहीं  किया  गया  क्योंकि  टाइप

 और  सिफ़ारिशें की  हूं  ।  में  उनकी  स्पीड  निश्चित  स्तर  से  बहुत  कम

 अलग  खानों  के  सम्बन्ध  में  ये

 थी  ।

 ऊन  का  faata
 रिपोर्टो  कोयला  ate  को  दी  गई  हू  और  उस  ने

 उन्हें  अन्तिम  रूप  से  निपटाया  नहीं  ह  |
 |  पंडित  एम०  बी०  भागने

 श्री  ज्वाला  प्रसाद  : उचित  समय  परामशंदात्री समिति  के  *Q@  0.0

 परिणामों  तथा  सिफ़ारिशों  att  कोयला  श्री  रघुनाथ सिंह  :

 ate  के  निर्णयों  की  प्रति  सदन  पटल  पर  रखने  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 के  wer  पर  विचार  करेगी  ।
 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  सरकार

 ने  १७  नवम्बर  १९५३  या  उसके

 रोजगार  केन्द्र  निर्यात के  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी जिस  नीति

 की  घोषणा  की  थी  उसका  ब्यौरा  क्या  था  ?

 Face:  श्री  नानादास :

 श्री नवल
 तक  भारत  सरकार  की  जो

 नीति  रही  उससे  यह  नीति  कैसे  भिन्न  है  ?

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 क्या  यह  संच  ह  कि  afar यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे कि  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  ने  अक्तूबर  तीय  ऊन  व्यापार  संघ  तथा  बिना  तैयार  की

 gay?  में  पलकों  के  कितने  रिक्त  स्थानों  की  ऊन  व्यापार  से  सम्बद्ध  wea  लोगों  नें

 इस  नीति  का  विरोध  किया  है
 ?

 सूचना  रोज़गार केन्द्रों  को  दी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 उनमें  से  कितने  स्थान  भ्रनुसूचित

 जातियों  के  उम्मीदवारों के  लिये  सुरक्षित
 टी ०

 :  जनवरी से  जून

 रखे गए  थे  ?  १९५३ तक  ऊन  के  निर्यातकों  को

 अपने  माल  का  ६०  प्रतिशत  भाग  तंक  भेजने
 अनुसूचित  जातियों  के  कितने

 की  अनुमति  जिन  निर्यातकों  ने  इस  प्रविधि
 उम्मीदवारों को  इन  स्थानों  के  लिए  भ्रान्ति

 में  माल  नहीं  भेजा  था  परन्तु
 रूप  से  चुन  लिया  गया  हैँ  या  इन  स्थानों  पर  VEX  या  PEAR  में  माल

 नियुक्त कर  दिया  गया  है  ?
 भेजा  उन्हें  तदर्थ  आघार  पर  लाइसेंस  दिए

 यदि  भ्रनुसूचित जाति  का  कोई  जा  रहे  १६  १९५३ की  प्रेस

 उम्मीदवार  नहीं  रखा  गया  तो  इस  का  क्या  जिसमें  इस  नीति  की  घोषणा  की

 कारण है  ?  गई  की  एक  प्रति  सदन  पटल  पर  रखी
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 जाती  है
 ।

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  अनुमति  पिछले  वर्ष  से  दी
 संख्या  ६१]

 गई  है
 !

 यह  नीति  उस  नीति  से  भिन्न  नहीं  यदि  हां  तो  चीन  ak  जापान

 है  जो  कि  सितम्बर-भ्रक्तूबर  १९५३  में  कच्ची
 से  १९५२  में  और  १९५३  में  तक  कितनी

 ऊन
 के

 निर्यात  के  सम्बन्ध  में  as  गई  थी  |
 आतिशबाज़ी  मंगाई  गई  हैं  शौर  eRe  में

 इससे  पहले  निर्यात  के  लिए  लाइसेंस  aferar-  कतनी  जानें  की  ara है  ; ठीक
 मात्रा  के  भ्रमित  रहते  जहाज़  बीजकों  कौर

 के  आधार  पर  बिना  रोक  टोक  के  दिए  जाते
 क्या  देश  में  आतिशबाज़ी  बनाने

 अखिल  भारतीय  ऊन  व्यापार  संघ
 वालों  ने  सरकार  से  यह  शिकायत  की  है  कि

 इस  नई  नीति  से  उन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है
 ?

 ने  नई  नीति  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  किया  है  ।

 परन्तु  कुछ  ऐसे  लोग  भी  हें  जो  इस  नीति
 वाणिज्य  मंत्री

 :

 से  सन्तुष्ट हैं  |
 हां

 ।
 नमूने  के  तौर  पर  इस  वर्ष  से  आयात

 N
 की  दी  गई  हैं  ।

 *९९१.  श्री  जेठालाल  मोदी  :
 जापान  से  आतिशबाज़ी नहीं

 क्या  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  मंगाई  गई  ।  १९५३  में
 की  कृपा  करेंगे  कि  इस  वर्ष  मूंगफली  का  चीन से  २२५०  पौंड  आतिशबाज़ी मंगाई  गई
 दन  AAT: कितना  है  ?

 अभी  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  कि
 इसमें  से  कितनी  मूंगफली  निर्यात

 के  लिए  मिल  सकेगी ?  REQ  में  कितनी  श्रातिदाबाजी  मंगाई  जायगी
 |

 ने
 ५

 जनवरी से  seq  PER  तक  कुछ  स्थानीय  निर्माताओं

 कितनी  मूंगफली  बाहर  भेजी  गई  ?.  अभ्यावेदन  भेजे हैं  ।  उनकी  मुख्य  शिकायत यह

 है  frome केवल  वहीं  लोग  कर
 सकते हैं वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मंत्री  टी०

 ठी
 ०  :  PEXR-UV  के

 जो  पहले  से  प्रख्यात  करते  ग्राम  हैं  ।

 मौसम  में  मूंगफली  के  उत्पादन  का  अनुमान
 प्रधान  मंत्री  की  राष्ट्रीय  सहायता  निधि कभी  उपलब्ध नहीं  है  ।

 अभी  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  |  FARR.  डा०  रामा  राव

 जनवरी  से  2E¥R  तंक  प्रधान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 १  १९४३ से  ३०  FERR  तक १०,१०७  टन  मूंगफली  बाहर  भेजी  गई  ।

 आतिशबाजी और  पटाखे
 प्रधान  मंत्री  की  राष्ट्रीय  सहायता  निधि  के  लिए

 कुल  कितना  रुपया  प्राप्त  gar  हैं
 ?

 *९९२.  श्री  वो रस् वामी  :  क्या  वाणिज्य

 गोदावरी  बाढ़  से  पीड़ित  व्यक्तियों
 उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा

 करेंगे कि  की  सहायता  के  लिए  कितना  रुपया  दिया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  चीन  कौर

 जापान  से  आतिशबाज़ी  ate  पटाखों  का  यह  किस  शहरीकरण  द्वारा  aa

 आयात जो  कि  १९४७  में  बन्द  कर  दिया  गया  किया  गया  है  ate  किन  प्रयोजनों  के  लिए  ?
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 बेदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  इसमें  कुल  कितनी  पूंजी  लगी

 सादत  अली  ड  हुई  तथा

 2cy3 A UE wa को  एक  नोट
 इस  उद्योग  में  कितने  मज़दूर

 जारी  किया  गया  जिस  में  १  १९४३
 काम  करते  हें  ?

 से  १४५  १९४५३  तक  की  अवधि  के

 दौरान  में  प्रधान  मंत्री  की  राष्ट्रीय  सहायता
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी

 ०
 टी

 ०

 निधि  में  प्राप्त  भ्र  मदान  उसी  श्रीराम  में
 कृष्णमाचारी )  :  से  .  देश  में  सेकड़ों

 फर्मे  कृषि-उपकरण बनाती  जिन  में  छोटे
 इस  fafa  में  से  बाढ़  सहायता  के  लिए  किय

 गए  वितरण  दिखलाएं गये  हैं  ।
 श्र  बड़े  दोनों  किसी  के  कारखाने  सम्मिलित  त

 सरकार  के  पास  उन  सब  के  बारे  में  ठीक

 १  Pays  से  ३०
 ठीक  कौर  पुरी  जानकारी  नहीं  है  ।

 FEAR  तक  निधि  में  कुल
 नाकाम

 ११  के  भ्रंदादान  प्राप्त  हुए  थे  ।

 Qo.  श्री  नाना दास :  उत्पादन

 तथा  साधारणतया  निधि  मंत्री  यह  बतलाने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  वह  नमक

 में  से  वितरण  राज्यपालों  ate  /  या  मुख्य  मंत्रियों  कुल  कितना  हैं  जिसमें  ९३  ५  प्रतिश्त

 के  द्वारा  किया  जाता  है  ।  १  अ्रगस्त  से  ३०  यम  क्लोराइड  नहीं  है  कौर  इस  कारण  चालू ८५

 PER  तक  अवधि  में  ay  में  जिसके  सानव  द्वारा  उपभोग  पर

 ३६७,२२२-६-६  की  राशि  ग्राहक  में  बाढ़  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  ?

 सहायता  के  लिए  भेजी  गई  है  ।  इसमें  से

 मद्रास  के  राज्यपाल  को
 यह  नमक  किस  प्रयोग  में  लाया

 जा  सकता है  ।
 भेजे  गये  थे  ।  यह  राज्य  के  बनने से

 पहले  की  बात  किन्तु  यह  राशि  ग्राहक  में  सरकार  नें  उस  नमक  को  जिसमें

 लबण  की  मात्रा  निर्धारित  स्तर  की  नहीं
 बाढ़  सहायता  के  लिए  wear  रखी  गई  थी

 दोष  २,३६,१९६७-४-०  ग्राहक  राज्य  के  ह. त  के  लिए  कया  प्रबन्ध  किये  हैं  ?

 पाल  को  भेजे  गये  थे  ।  उत्पादन  मंत्री  के०  सी०
 :

 चालू वर्ष  में  अब  तक  १५,४८,२६€  मन  नमक
 कृषि-उपकरण

 ऐसा  मिला  जिस में  ९३ '  ५
 प्रतिशत

 ४१९.  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती :  वाणिज्य  यम  क्लोराइड  नहीं  है  कौर  जिस  के  उपभोग

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 पर  प्रतिबन्ध लगाया  गया  है  ।

 निम्न स्तर  का  नमक  चमड़ा  श्र

 भारत  में  क़ृषि-उपकरण  बनाने
 खालें  साफ़  करने  के  लिए  प्रयोग  किया  जा

 वाली  कम्पनियों  की  संख्या  क्या
 सकता  है  ।  उत्पादन  सीज़न  के  श्रारम्भ

 क्या  कम्पनियां भारतीय  हें  या  में  नमकीन  पानी  की  शक्ति  को  बढ़ाने  के  लिए

 विदेशी  यदि  मिली  जुली  तो  विनियोग  इसे  पुनः  कनडेन्स्जे  में  भी  डाला  जा  सकता  |  ।

 में  भारतीय भर  विदेशी  पूंजी
 भ्रंश

 wad  निम्न  स्तर  के  नमक  को

 कितना  बेचने  के  लिए  प्रबन्ध  करना  उत्पादकों  का

 कुल  सामना  शर  वास्तविक  कार्य  है  ।  इसे  कुछ  उद्योगों  में  काम  में  लाया  जा

 वार्षिक  उत्पादन  क्या  सकता है  ।
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 करगर्ली  सरकारी  कोयलों  खाम  (३)  ग्रामीण  ब्यापार  ऋण

 ४२१.  श्री  alo  सिश  उत्पादन  (४)  ग्रामीण  गृहनिर्माण  ऋण

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  fy) ख  छोटे  पैमाने  का  शझ्रौद्योगिक

 यह  सत्य  है  कि  राज्य  रेलवे  कोयला  खान  कण

 मज़दूर बरमो  बिहार  के  मंत्री  ने  उत्पादन
 (६)  नागरिक  व्यापार  ऋण

 मंत्रालय  का  ध्यान  इस  प्रो  दिलाया  है  कि

 करगर्ली  सरकारी  कोयला  खान  के  दो  मात  (७)  नागरिक  गृहनिर्माण  ऋण  ।

 उठाने  वाले  ठेकेदारों ने  सरकार  का  कई  जिरानियां  सामुदायिक  परियोजना

 लाख  रुपया  ग़बन  कर  लिया  है  ?
 QZ  श्री  दशरथ  देव  :  योजना  मंत्री  यह

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मामले
 बतलाने की  कृपा  करेंगे  fH  :

 में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?  क्या  यह  सत्य  है  कि  त्रिपुरा  में

 जिरानिया  सामुदायिक  परियोजना  क्षेत्र  में उत्पादन
 मंत्री  के०  सी०

 :

 उस  से  पत्र  प्राप्त  हुए  हें  जिन  में  इस  प्रकार  बांध  बनाने  के  लिए  ठेकेदारों  को  तीन  ठेके

 का  वक्तव्य है  ।  दिये गये  हैं  ;
 bat

 सरकार  ने
 विभागीय रूप  से  क्या  इन  कार्यों  को  ठेकेदारों  को

 इन  आरोपों  की  जांच  करवाई  है  ।  मामला  देने  से  पूर्व  इन  के  लिए  कोई  टेंडर  बुलाए

 अब  सरकार  के  विचाराधीन है  गये

 त्रिपुरा क  विस्थापित  व्यक्तियों के  लिये
 arery  में  कितने  बंध  बनाने  को

 ऋण
 विचार  है  कौर  उन  बंधों  में  से  जिन  के  लिए

 २२  श्री  ददारथ  देव
 :  पुनर्वास

 ठेके  दिये  जा  चुके  प्रत्येक  पर

 कितना  खर्चे

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  त्रिपुरा

 के  विस्थापित  व्यक्तियों  से  ऋणों  के  लिए
 क्या  किसी  स्थानीय  सहकारी

 संस्था  ने  इसे  काम  को  करने  के  लिए  प्राथेना
 अब  तक  कितने  प्रार्थना  पत्र  प्राप्त  हुए

 पत्र  दिया  था  ;  तथा

 यदि  तो  इस  grata  पत्र  के
 उनमें  से  कितनों को  ऋण  दिये

 गये  थे  कौर  अ्रधिकतम  तथा  न्यूनतम  ऋण
 सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 की  राशि क्या  है  ?  सिचाई  तथा  बिद्युत  उपमंत्री

 हाथी )
 से  .  परिमापों  के

 इस  प्रकार  के  ऋणों  की  किस्में

 क्या  हें  ?  फलस्वरूप  अ्रनमान थि  लगाया  गया  है  कि  तीन

 पुनर्वास  उपमंत्री ज्ञ॑०  है०  ja
 बंधों  जिन  में  कंट्रोल  गेट  पर  डाइवशेंन

 VL,co00  |  चेनल  सम्मिलित  हैं  2,092,000  रुपये  लागत

 आयेगी  |  राज्य  सरकार  ने  टेंडर  बुलाये  थे  ।
 (१)  ३१,०००  ~

 एक  सहकारी  संस्था  ने  भी  बिना  टेंडर

 (2)  श्रघिकतम  ऋण  Yooo  रुपये
 पेश  किये  काम  लेने  के  लिए  प्रार्थना  पत्र  दियो

 न्यूनतम  ऋण  ५०  रुपये  |
 था  ।  wal  तंके  किसी  ठेकेदार  को  ठेका  नहीं

 (१)  कृंधिक्ऋण
 दिया  गया  क्योंकि  स्वयं  कार्य  को  OIE  करने

 (२)  व्यवसायिक ऋण  का  wet  ही  विचाराधीन हूं  ।
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 सरकार  द्वारा  कपड़े की  खरीद  घाट  कौर  मंडाऊडीह  के  रास्ते  से  कोयला  ले

 ४२४.  श्री  अनिरुद्ध  सिह  :  क्या  जाया  जाता ह  ।  जनवरी  से  अक्तूबर  १९५३

 तक  की  अ्रवधि  में  इन  जवानों  के  रास्ते  से
 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह  बताने  की

 HIT  करेंगे  :  डिब्बों  का  दैनिक  ated  ग्रावंटन  कि

 लगभग  भेजे  गये  माल  के  बराबर
 १  रसूल  से  ३१  भ्रक्तूबर  १९५३

 क्रिया  2 ore  शर  २०'४  जो  कि
 तक  राष्ट्रपति  भवन  तथा  अन्य  सरकारी

 कार्यालयों  में  उपयोग  के  लिये  खरीदे  गये
 इस  अ्रवर्धि में  १०,८००  डिब्बों  के  बराबर

 है  ।  इन  ग्राहकों  में  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  भागों  में
 कपड़े  का  मूल्य  कितना  तथा

 भेजा  गया  माल  भी  समिति  है  और  यह

 इस  कपड़े  में  से  कितने  मूल्य  की
 बतलाना  सम्भव  नहीं  है  कि  इसमें  कितना

 खादी  खरीदी  गई  है  ?
 माल  उत्तर  बिहार  को  गया  |

 जानकारी  इकट्ठी  करने  के  लिए
 स्वर्ण

 :  SE, RE
 पग  उठाये  जा  रहे  | रुपये  ।

 तकली मोती  उद्योग 2,234,082  रुपये

 उत्तर  बिहार  में  माल के  डिब्बों  का  आवंटन  ४२६.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 ERK  att  अनिरुद्ध  सिह

 उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में  नकली  मोती  उद्योग

 उत्तर  पूर्वी  रेलवे  के  मीटर  गेज  विभाग  पर  कब  आरम्भ  किया  गया  था  तथा  इस  समय  इस

 व्यवसाय  की  क्या  व्यवस्था  ह  ; उत्तर  बिहार  में  कोयला  भेजने  के  लिए  कोयला

 आयुक्त  ने  कितने  माल  के  डिब्बे  ग्रावंटितਂ
 इस  व्यवसाय  में  कितने  कारखाने

 किये
 हैं  तथा  उनमें  कितनी  पूंजी  लगी

 2843.0  के  वर्ष  ३१  इस  व्यवसाय  में  कितने  श्रमिक

 अक्तूबर  १९५३  TH  उत्तर  बिहार  में  कोय  काय  करते  शौर

 के  कितने  डिब्बे  भेजे  गये  हैं  ?
 क्या  नकली  मोतियों  की  देश  की

 उत्तर  बिहार  में  भेजे  गये  कोयले  मांग  देश  में  उत्पादित  नकली  मोतियों  से  पुरी
 के  डिब्बों  में  से  कितने  सरकार की  थे

 हो  जाती है  ?
 a  कितने  निजी  व्यक्तियों  की

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ato

 उत्पादन  मंत्री  के०  सी०  ः
 टो ०  कृष्णमाचारी  :  तथा  भारत

 जनवरी से  १९५३  तंक  की  में  बड़े  पैमाने  पर  नकली  मोतियों  का  निर्माण

 अवधि  में  उत्तर  बिहार  में  कोयला  आयुक्त  ने
 १९४०  में  शुरू  किया  गया  था  |  सरकार  की

 ७६२०  ब्राडगेज  माल  के  डिब्बों  के  लिए  मंजूरी  जानकारी  के  अ्रनुसार भ्  इस  समय  दो  समवाय

 दी  थी  ।.  एक  ब्राडगेज  डिब्बा  लगभग 2  मीटर  नकली  मोती  बनाते  ह  ।  इन  में  से  एक  प्लास्टिक

 गेज  डिब्बो ंके  बराबर  समझा  जा  सकता  ह्
 का  प्रयोग  करता  हैं  शर  दूसरा  शीशे

 का  ।

 पहले  की  संस्थापित  क्षमता  १,२४५०,००० बिहार  में  उपभोक्ताओं  के  लिए

 कोयला  लाने  ले  जाने  के  लिए  पुथल  आंकड़े  दर्जन  नकली  मोती  प्रति  मास  की  है  कौर  दूसरे

 नहीं  रखे  जाते  ।  उत्तर  बिहार  के  लिए  भाव  मह  की  ६,००,०००  दर्जन  की  है  |  ज्ञात  हुमा
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 कि  एक  श्र  ने  शीशे  के  सुनहरी  मोती  जाते  हैं  )  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया ;

 wiz alt  नकली  मोती  बनाने  के  लिए  मशीनरी

 रायात  की  हैं  ।  म्रादा ह हे  कि  इस  फर्मे  की  उत्पाद  देश  से  खाद्य  तेलों  are  तिलहन

 दनਂ  क्षमता  २,००,०००  दर्जन  प्रति  मास  की  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीतिਂ

 होगी  |

 विनियोजित  पूंजी  के  बारे  में  जानकारी  वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर )

 तुरन्त ਂउपलब्ध नहीं  है  तथा  दो  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  ह्  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ६२]

 ति
 )  सारे  देश  की  नकली  म  11 ह  at  की  इस  समय  सरसों  att  तौलिये  के

 तेलों  को  छोड़  कर  wer  सब  खाद्य  तेलों  प्रौढ़ मांग  को  झांकना  सम्भव  नहीं  हैं  ।

 तिलहन  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  हुमा  है  ।

 सुपारी  का  आयात
 सरसों  गौर  तोरिये  के  तेलों  के  निर्यातਂ  के  लिये

 SRG  श्री  अनिरुद्ध  सिह  क्या  दिसम्बर  2EXR  के  अन्त  तक  नौपरिवहन  के

 बिलों  के  अ्राधार  पर  खे  रूपਂ  से  भ्रदुज्ञप्तियां वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने

 कृपा  करेंगे  कि  १  ReXR  से  ३१  दी  जाती  है  |

 PEXR  तक  सुपारी  के  रायात  के

 लिये  अ्रनज्ञप्ति  देने  के  निमित्त  बिहार  राज्य  से
 ara

 कुल  कितने  प्रस्वेदन  पत्र  प्राप्त  हुए
 ?

 ४२९  श्री  राजा  रमण  (a)  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की
 (a)  कितने  श्रावेदनकर्ताश्रों  को  कुल

 कितनी  मात्रा  के  fart  प्राप्ति  दी  गई  ?  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  प्रतिशत  साबुन  को

 नवागंतुकों  से  कितने  आवेदन  पत्र
 कितना  उत्पादन  होता  है

 ?

 प्राप्त  हुए थे
 ?  कितने  विदेशी  साथ  श्रभिकर्त्ाओं

 के  रूप  में  भारत  में  साबुन  बना  रहे  हूं  या  बंच

 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर )

 ७७  )  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 रेशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ६२]
 उनका  औसत  वार्षिक  उत्पादनਂ

 क्या हू
 ?

 तिलहन  और  तेल  तथा
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 BIC.  श्री  दादी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  ठी ०  कृष्णमाचारी )  :  देश  में
 संगठित

 उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 एककों  द्वारा  साबुन  के  वार्षिक  उत्पादन  का

 2EYo-Y2,  PEYI—UR  भर  GY, 00  टन  का  अनुमान  लगाय  गया

 PEXV—YB  में  देश  के  प्रत्येक  राज्य  में  विभिन्न  इसके  अतिरिक्त  इसके  कुटीर  उद्योग
 द्वारा  प्रति

 प्रकार  के  खाद्य  तिलहन  कौर  तेलों  का  कितना  वर्ष  लगभग  ३०,०००  टन  का  उत्पादन  होता

 उत्पादन  ह

 १९५०-५१,  PEXW—UR  भ्र  यह  ज्ञात  त्र  है  कि  भारत  में

 PEXQ—KR  में  भारत  से  प्रत्येक  प्रकार  के  तीन  साथ  जिनमें  विदेशी  पूंजी  लगी  हुई  ह्

 खाद्य  तेल  at  तिलहन  का  कि  देश में  साबुन  बनाते  हें  ।  सम्भव  है  कुछ  ऐसे  विदेशी

 जमाये  हुए  तेल  के  निर्माण  में  प्रयोग  किये  साथ  हों  जो  अपनी  आवश्यकता  पूरी  करने  के

 585  P.S.D
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 लिये  भारती  कारखानों  से  साबुन  बनवाती  क्या  हाथ  करवा  बोड़े  ने  इन  करवों

 की  गणना  की
 है  ?

 लगभग  ४०,०००  टन  |  यदि  तो  क्या  सरकार  का

 कैनेडा  में  भारतीय  की
 वस्तुओं

 इस  सम्बन्ध  में  ठीक  ठीक  आंकड़े  जानने  का

 को  दुकान  विचारने  ?

 S30  श्रीमती  तार कश वरी  सिन्हा :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने

 दी ०
 :  एक

 की  कृपा  करेंगे  ;
 जिसमें  उपलब्ध  अ्रांकड़ों  के  प्रसार  देश  में

 क्या  भारत  सरकार  भारतीय  हस्त  हाथों  की  संख्या  दी  हुई  है  संलग्न  हैँ  ।

 शिल्प
 की  वस्तुओं  तथा  wea  वस्तु ग्र ों  के

 प्रदर्शन
 हैं  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या

 के  लिये  कैनेडा  में  एक  दूकान  खोलने  की
 ६५

 योजना  पर  विचार  कर  रही  दौर

 यदि  हां  तो  प्रस्तावित  योजना  के
 श्रीमान  ।  बेकार  करघों

 की  ठीक  ठीक  संख्या  उपलब्ध  नहीं  ।  PER

 कब  तक  फलीभूत  होने  की  ?
 में  नियुक्त  की  गई  तथ्य  जानने  वाली  समिति

 वाणिज्य  मंत्री  :
 के  अनुसार  भारत  में  कुल  करवों  में  से  १३

 श्रीमान  |  कैनेडा  में  एक  प्रदर्शनगृह-व-थोक  प्रतिशत  बेकार  किन्तु  ag  ज्ञात  नहीं  है  कि

 व्यापारिक  डिपो  खोलने  की  योजना  दुकान  सब  यह  संख्या  कहां  तक  बदल  गई  हैं  |

 खोलने  की  नहीं  ।

 तथा  सरकार  द्वारा  नियुक्त
 ReyUy H eq के  अन्त  तक  |

 कपड़ा  जांच  समिति  ने  देश  के  हाथ  करवों  का

 दाक  मछली के  लिवर  का  तेल
 एक  नमूना  परिमाप  sree  किया  है  शौर

 ४३१.  डा०  अमीन  क्या  वाणिज्य  तथा  अखिल  भारतीय  हाथ करवा  बोर्ड  ने  भी  राज्य

 उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकारों  को  एक  प्रश्नावली  भेजी  है  |

 गत  पांच  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  देश  में  शाक  मछली

 के  लिवर  के  तेल  का  कुल  उत्पादन-सायं  mala
 जल  तथा  विद्युत  आयोग

 कितना  था  ?
 ४३३.  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  क्या  सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  केन्द्रीय  जल  तथा

 ato  :  एक  विवरण  जिसमें  विद्युत  ग्रा योग  के  गजेटेड  श्र  न-गजटेड

 कर्मचारियों  के  स्थायी  पदों  के  श्रेणी  श्र जानकारी  दी  हुई  संलग्न  है  ।

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ६४]  संख्या  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  ?

 हाथ करघे
 सिचाई  तथा  वियत  उपमंत्री  (att

 ४३२.  श्री  के०  सी०  सोनिया :  :  आयोग  के  पदाधिकारियों  ale

 कया  वाणी  तय  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  चोरियों  की  संबोधित  संख्या  के  सम्बन्ध  में

 की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  राज्य-बार  लगभग  अन्तिम  आदेशों  के  शीघ्र  ही  जारी  किये  जाने

 कुल  कितने  हाथ करघे  चल  रहे  कीं  तराशा  है  |  यथासम्भव  शीघ्र  ही  एक

 क्या  ये  सब  waned  वर्ष  भर  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी  दी  हुई

 चलते  रहते  हे ं?  सदन  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।
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 बंगलौर  मदीना  औजारों  का  कारखाना  पेंसिलें

 3.0  श्री  एस०  एस०  गुरु पाद स्वामी :
 ४३६.  श्री  बी  एस०  एस०  क्या

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 क  क्या  समाचार  पत्रों  में  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 शित  यह  समाचार  ठीक  है  कि  बंगलौर  के  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकार  के

 कार्यालयों  में  भारत  में  बनी  तथा  विदेश  में मशीनी  औजारों  के  कारखाने  में  भ्रामक

 वंश  के  जुलाई-भ्रमित  में  उत्पादन  प्रारम्भ  अलग  कितनी  अथवा  कितने

 पेन  को  अदा  ्  ?
 ए  मुल्य  की  पेंसिलें  काम  में  लाई  जाती  तथा

 उत्पादन  मंत्री  हि ०  सी०  :  यदि  विदेशों  में  बनी  हुई  पेंसिलें

 जी  प्रारम्भिक  उत्पादन  के  लगभग  उसी  काम  में  लाई  जाती  तो  उसके  कारण  क्या

 समय  आरम्भ  होने  की  अदया  है  ।

 ऊन  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 :  सुगमता  से
 ४३५.  श्री  जेठा लाल  जोशी  :  व्या

 प्राप्य  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सदन
 se  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे
 पटल  पर  रखा  जाता  है  |

 बिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ६६]
 १९५२-५३  में  ऊन  का  कितना

 उत्पादन  हुमा  ;
 विशेष  कार्यों  के  लिये  प्रावश्यकਂ

 कुछ  प्रकार  की  पेंसिलों  का  गिराया  करना

 बड़े  बड़े  स्वदेशी  उद्योगों  को
 पड़ता  ह  क्योंकि  इन  कार्यों  के  लिये  देशी  पेंसिलें

 कितनी  ऊन  की  आवश्यकता  होती  उतने  भ्रच्छे  प्रकार  की  न  होतीं  जितने  की

 ait  उन  में  कितनी  खपत  होती  अ्रावइ्यकता  हूँ  |

 (71)  छोट  छोटे  उद्योगों  में  कितनी  खपत

 होती  भ्र ौर  कागज  की  मिलें

 SAY.  श्री  मुनि स्वामी  :  क्या जनवरी  से  सितम्बर  PeXR  तक

 कितनी  के  लिये  निर्यात  वाश  प्तियां  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 दी  गइ  ?  करेंगे  कि  हमारे  देश  में  कितनी  कागज  की

 मिलें

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 क्या  इनमें  से  किसी  मिल  के

 दी ०  कृष्णमाचारी  )  :  अनुमान  लगाया
 स्वामी  विदेशी  लोग  हैं  ?

 गया  है  कि  लगभग  Yoo  लाख  पौण्ड  का

 उत्पादन  होता है  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ato

 १२०  लाख  पौंड  स्वदेशी  ऊन  टी
 ०  कृष्णमाचारी  :  उन्नीस

 कागज  की

 की  श्रावश्यकता होती है इती  हैं  ग्रोवर  PEXR  में  मिलें  कागज  बना  रही  हे  कौर  दो  मिलें  स्थापित

 वास्तविक  खपत  ११६.  ७  पौंड  की  हुई  ।  की  जा  रही  हैं  ।

 १२०  लाख  पौण्ड  ।  \
 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास ः

 }

 र२,२३,०६,६१५  पौण्ड
 ।

 कोई  ठीक  ठीक  जा  द  क  क  दि नकारी  नहीं है
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 ऊन  शरन  का  आयात

 ३८.  थी  गौडिलिगन  गौड़  :  क्या  ४३९.  श्री  गौड़ि  fara  गौड़  :  कया

 वाणिज्य  तथा  उद्यम  मंत्री  यह  बताने  की  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि  भारत  से  १९५२-५३ में  कितना  करेंग  :

 ऊन  निर्यात  किया  गया  था  ?.
 मैसूर  तथा  हैदराबाद  में

 देश  में  पहली  PER  को  कितन  व्यक्तियों  अ्रथवा  कितनी  फर्मों  को

 कितना  स्टाक  था  ?  विदेशी  शराब  रायात  करने  की  अनुज्ञा  दी

 गई  है
 तथा  उन्होंने  PEXQ—XR  ौर  १९६४  ३-

 क्या  सरकार  ने  निदेशों  से  ऊन
 ५४  में  पहली  १९४५३  तक  शराब  की

 के  प्रख्यात  ककी  अनीता  दे  दी  है  ?
 कितनी  मात्रा  आयात  तथा

 यदि  तो  PEXR—-YZ  में  तथ
 PEYR—-KQ  तथा  PEYI—UY

 PEXR—UV  में  पहली  PER  तक
 में  विदेशी  शराबों  का  अरयात  करने  के  लिये

 कितना  sata  क्या  गंया  था  ?
 अनुज्ञा  अथवा  लाइसेन्स  प्राप्त  करन  के  लिये

 इन  राज्यों  से  कितने  व्यक्तियों  ने  प्रार्थना  पत्र
 वाणिज्य  मंत्री  श्री  कर मरकर  दिये थे  ?

 PEXV—KQ  में  भारत  से  BG, EWE, LTE

 पौंड  ऊन  रायात  किया  गया  था  |  वाणिज्य  मंत्री

 तथा  एक  विवरण  संलग्न

 समग्र  रूप  से  देश  में
 ऊन

 के  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संध्या  ६५]

 स्टाक  के  gins  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  भारत  में

 संगठित  मिल  उद्योगों  के  पास  ३०  सुअर  क  बाल

 १९४५३  को  कच्चे  ऊन  का  निम्नलिखित  स्टाक  ४४०,  श्री  क्या  वाणिज्य

 उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा  करने  :

 देशी  कच्चा  ऊन  ASG, VGE  पौंड  भारत  में  सूचना  के  बालों  की  प्रति

 आयातित  कच्चा  ऊन  ४  १४,८०६  पौंड  ay  कितनी  उत्पत्ति  होती है  तथा  कितने  भारत

 आयातित  वूल  टिप्स  €  Yo, 2¥o  पौंड
 के  भिन्न  भिन्न  उद्योगों  में  खप

 जाते

 geXo,  १९५१,  १९५२  श्र

 १९५३  में  ae  तक  कितनी  मात्रा  में  aa  के

 ५२-५३  PEXR—-YUY  बाल  निर्यात किये  तथा

 में  ऊनी  धागे  का  निर्यात  निम्नलिखित  था

 पौंड  में  मात्रा  रुपयों  में  मूल्य
 विदेशों  से  gat  के  बाल  की

 बनी  कौन  कौन  सी  चीजें  भारत  में  राती  हैं ?
 geyR—¥R  OX, Ae  ६,द७,०००

 PEXR—-UY  2, ROY, EVE  &, SEL, 000  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टो०

 से  टी
 ०

 :  भारत  में

 अक्टूबर  १९५३)  के  कड़े  बाल  के  वार्षिक  उत्पादन  का  ala

 इन  आंकड़ों  में  बुनाई  के  ऊन  का  अमानत  पांच  कौर  छः  लाख  पौंड  के  बीच  में

 प्रख्यात  सम्मिलित  नहीं  हूँ  ।  हूं  ।  कुल  विधिक  उत्पादन  का  लगभग  १०  से
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 १४५  प्रतिशत  भाग  भारत  के  उद्योगों  में  खप  तामिलनाड में  इस  उद्योग  में  कुल

 जाता  है  ।  कितने  मज़दूर  काम  पर  लगे  हुए  तथा

 सरकारी  सांख्यकि  में  ga  के
 इस  काल  में  दिया सला इयों  .

 से

 बाल  के  निर्यात  संम्बन्धी  ates  अलग  से  नहीं  कितना  उत्पादन  शुल्क  वसूल  किया  गया  ?

 लिखे  जाते  ।  प्रतिवर्ष  होने  वाला  निर्यात

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 भग  2,000  से  ३,५००  हण्डरडवेट  के  बीच

 होता हूँ  |  do  :  जनवरी  से

 WAAL,  १९५३  के  काल  में  अवशिष्ट  मद्रास

 qe  राज्य
 में  उत्पादन  लगभग  १३१  '€  लाख

 तामिलनाडु  में  दियासलाई  उद्योग  डब्बियां  था  |  R&YR  के  प्रां कड़े

 उपलब्ध नहीं  हैं  ।
 श्री  वो रस् वामी  :  नया  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  ठीक  ठीक  जानकारी  प्राप्य  नहीं

 है
 \  )  पहली  जनवरी  ae  से  ३०

 १९४५३  तामिलनाडु  जनवरी  से  2E4F  में

 सलाई  के  कारखानों  में  कुल  कितनी  लगभग  तीन  करोड़  रुपये  ।  १९५३ के

 सलाइयाँ  बनाई  गई  ७  प्रभी  तक  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 re
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 भाग  और  उत्तर  से  पथक श् भ्  कार्यवाही



 संसदीय वाद  विवाद

 है  साहा  Rowgye  चर  उसर  से  wwe)

 १४२९  RS ze

 जिस  में  उन्होंने  मुझे  सुचित  किया  है  कि

 (
 mw

 aor
 े  ह  हैड  अस्वस्थता  के  कारण  वह  वर्तमान  सत्र  में

 १५  १९५३
 उपस्थित  नहीं  हो  सकेंगे  ।  उन्हों  ने  सदन  से

 अनुपस्थित  रहने  के  लिये  झ्र नुम ति  मांगी  है  ।

 क्या  सदन  उन्हें  वर्तमान  की  शेष  बैठकों
 सदन  की  बैठक  डेढ़  बजे  समेत

 म  भ्रनुपस्थित  रहने  की  अनुमति  देता

 ?
 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन  थे  |  ह

 प्रदान  कौर  उत्तर  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 देखिये  भाग  अनुमति  दी  राद

 सदन  पटल  पर  रखा  गया  पत्र
 I—-Ro  स०  qo

 कोलम्बो  योजना  को  परामर्शदात्री  समिति

 राज्य-परिषद
 से

 प्राप्त  सन्देश  का  ट्रितीय  वार्षिक  प्रतिवेदन

 सचिव  :  में  राज्य  परिषद्‌  के  सचिव  से  वित्त  उपमंत्री  एम०  ato
 :

 में  सदन  पटल  पर  कोलम्बो  योजना  की
 प्राप्त

 निम्नलिखित  संदेश  पढ़  कर  सुनाता

 हर  पराम्शंदाश्री  समिति  के  द्वितीय  वार्षिक

 परिषद्‌  के  प्रक्रिया  कायें  प्रतिवेदन  एक  रखता  हूं  ।

 संचालन  नियमों  के  अनुसार
 में  रखी  गई  ।  देखिये  नं

 ०

 208/43] में  लोक  सभा  को  सूचित  करता  हूं

 कि  राज्य  परिषद्‌  मे  १०  दिसम्बर

 £843  की  बैठक  में  औद्योगिक  पैप्सू
 तथा  त्रावणकोर-कोचीन  क

 विवाद  )  Rey3
 चनावों  पर  वक्तव्य

 जिसे  लोक  सभा  ने  ३०  नवम्बर
 गह-काय  तथा  राज्य  मंत्री  काटजू )  :

 १९५३  की  बैठक  में  पारित  किया
 में  श्राप  की  अनुमति  से  तथा

 बिना  किसी  संशाधन  के  स्वीकार
 त्रावणकोर-कोचीन  के  चुनावों  के  बारे  में

 एक  छिपा  सा  वक्तव्य  पढ़ता  हुं  ।
 कर  लिया

 ae

 जैसा  माननीय  सदस्यों  को  मालूम

 अनुपस्थिति
 के  लिए  अनुमति  पिछले  संत्र  में  निर्वाचन  कानन  में  कई  महत्वपूर्ण

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  श्री  चंडिकेश्वर  संशोधन  करने  के  लिये  इस  सदन  म  एक

 विधेयक दा रणसिंह जू  देव
 से  एक  पत्र  प्राप्त  हु  है  पुरःस्थापित किया  .  गया  था  ।

 593  P.S.D.
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 के  चुनावों पर  वक्तव्य

 उस  विधेयक  पर  प्रवर  समिति  द्वारा  विचार  हो  सकें  ।  परन्तु  यह  शाद  पुरी  नहीं हो  पाई  ।

 कर  लिया गया  कौर  उस  की  रिपोर्ट दो  इसलिये  अब  चुनाव  वर्तमान  कानून  के

 सप्ताह  पूर्व  सदन  में  वस्तुत  की  गई  थी  ।  आधार  पर  होंगे  कौर  इस  के  लिये  चुनाव

 अन्य  आवश्यक  कार्यो  के  उस
 विधेयक  आयोग  तथा  शिकारियों  द्वारा

 पर  अभी  सदन  में  विचार  नहीं  हो  पाथा  झ्रावव्यक  कदम  उठाये  जा  रहें  हैं  ताकि  दोनों

 YeLey  के  प्रथम और  जैसी  इस  समय  स्थिति  इस  सत्र के  राज्यों  में  चुनाव  माचं

 ay  थोड़  से  दिनों  में  उस  का  लाया  जाना  सप्ताह  तक  समाप्त  हो  जायें  |

 संभव  प्रतीत  नहीं  होता  और  fH  इस  की  तो

 कोई  ग्राद्या ही  नहीं  कि  इस  सत्र  में  यह  विधेयक  सदन  का  कायें

 नों  सदनों  द्वारा  पारित  कर  दिया  जाये  |
 श्री  कजरोल्कर

 रक्षित--ग्रनुसूचित  जातियां  )
 :  अध्यक्ष सदन  को  यह  भी  मालम  हूं  कि  इन  दो

 राज्यों  की  विधान  सितारों  के  लिये  झाम  wa  की  जो  लिस्ट  आफ  बिजनेस  हमारे  पास

 चुनावों  का  समय  श्री  गया है  ।  पैप्सू  में  भेजी  गई  है  उससे  यह  मालूम  होता  है  कि

 देड्यूल्ड  काइट्स  शर  रायगड  ट्राइबल  की
 राष्ट्रपति  का  शासन  २६  मार्च  १९४५४  को

 समाप्त  हो  जायेगा  कौर  यह  प्रावश्यक  है  कि  जो  FER  की  रिपोर्ट  है  वह  हमारे  सामने

 wet  नये  चुनाव  हो  कर  नई  विधान  सभा  राज  रवखी  जायेगी  |  हम  सब  दो ड्यू हड  काइट्स

 इस  तिथि  से  काफी  पहले  ही  बन  जाये  ।  matt  शेडयूल  ट्राइबल  के  की

 इसी  तरह  त्रावणकोर-कोचीन  जहां  विधान
 प्रार्थना  है  कि  ata  हमें  अवधि  बहुत  कम  मिली

 है  कौर  कोई  एमेन्डमेन्ट  देने  की  इच्छा सभा  पिछली  २४  सितम्बर  को  भंग  की  गई

 यह  झ्रावक्यक  है  कि  नये  चुनाव  हो  कर  रखता  उस  को  इस  के  लिये  मौका  नहीं

 नई  विधान  सभा  उस  तिथि  से  महीने  के
 मिलता  इसलिये  इस  रिपोर्ट  पर  बिचार

 दो  चार  दिन  के  लिये  स्थगित  कर  दिया  जाये यानी  २३  2EYv  से  पहले

 स्थापित  हो  जाये  |  दर  असल यदि  उस
 a  तीन  चार  दिन  के  बाद  इस को

 दन में  लिया  जाय  ?
 राज्य  में  निर्वाचन  क्षत्रों  के  परिसीमन  की

 आवश्यकता  न  होती  तो  चुनाव  कभी  के  अध्यक्ष  महोदय  :  में  जानना  चाहुंगा  कि

 हो  लिये  होते  ।  इन  दोनों  राज्यों  में  परिसीमन  सरकार  इसे  कल  रखना  ठीक  समझती है

 आयोग  अरपना  काम
 कर

 चूका  है
 या  परसो ं?

 समझा  जाता  है  fe  नवीन  क्षेत्रों  डा०  काटजू
 :  अगर  कल

 ले
 लेवें  तो  भी

 के  लिये  मतदाता  सूचियां  भी  छप
 कर

 तेयार
 a

 मूझे  कोई  एतराज  नहीं  बहिन  झगर  श्राप

 ह्  |  इस  को  शनिवार  को  ले  लें  तो  झ्र  ज्यादा

 इन  परिस्थितियों में  सरकार  ने  यह  तय
 भ्रच्छा है है  |

 किया  है  कि  इन  दोनों  राज्यों  में  श्राम  चुनाव  अध्यक्ष  महोदय  :  बात  यह  है  कि  में

 एक  निश्चित  तारीख  चाहता हूं  ।  में  इसे  कल वर्तमान  चुनाव  कानून  के  अधार  पर  हों  ।

 ऐसी  अदा  की  जाती  थी  कि  दोनों  सदन  के  लिये  रखता  हूं  ।  जो  माननीय  सदस्य

 जन  प्रतिनिधान  विधेयक  को
 संशोधन

 रखना  चाहते  वे  अराज  ऐसा  कर

 ठीक  समय  के  इन्दर  पारित  कर  देंगे  ताकि  वहां  सकते
 हे

 हम  oa  अगली  कार्यवाही  आरम्भ

 संशोधित  कानून  के  आधार  पर
 चुनाब  करते हें  ।



 ४३ ३
 द्वार  १९५३

 नागवार

 बढ़कर  १४३४

 धायक )

 ग्रध्यक्ष  wave  प्रस्तुत
 पुसतक

 प्रदान  सार्वजनिक

 पुस्तकालय
 विधेयक

 क्रिया गया  कौर  सदन  द्वारा  स्वीकृत  हुमा  ।

 डा०  काटजू  :  में  विधेयक  को पुरःस्थापित
 शिक्षा  व  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैसा  निक

 a
 भनसन्धान  मंत्री  म  करता  |

 प्रस्ताव  करता  हुं  कि  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  तथा
 भाग  ग  राज्य  शासन  संशोधन

 प्राय  सेवा  जनिक  पुस्तकालयों  पुस्तकों
 विधायक

 का  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  करने  वाले  एक

 विधेयक  को  पर:स्थापित  करने  की  अनुमति  गह-किये तथा  राज्य  मंत्री  काटजू  )

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भाग  ग  राज्य  शासन
 दो  जाय॑

 ग्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  REN  में में  संशोधन  करने  वाले

 एक  विधेयक  को  पर:स्थापित  करने  की
 किया  गया  तर  सदन  द्वारा  स्वीकृत  हुआ

 मौलाना  आजाद  :  a  विधेयक  को
 श्रीमती दी  जाये

 a
 Ee)

 स्थापित  करता  |  अध्यक्ष  महोदय  set  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 ण

 किया  गया  कौर  सदन  द्वारा  स्वीकृत  |

 नमक  उपकर  विधेयक
 डा०  काट  में  विधेयक  को  स्थापित

 उत्पादन  मंत्री  के०  Ato
 करता  हूं

 ।

 शि  Oe में  प्रस्ताव  करता ह  कि  सरका र  द्वारा  व्यवस्थित

 नमक  विभाग  पर  तथा  नमक  के  बनाने
 भारतीय  प्रफुल्ल  संख्या धन  )

 भेजने  शेर  बांटने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा
 विधेयक

 की  जाने  वाली  कार्यवाही  पर  जो  खर्चा  होता
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  श्री  कर मरकर

 है  उस  को  पूरा  करने के  लिये  रुपया  जमा
 के  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  अग  विचार

 करने  के  उद्देश्य  से  नमक  पर  एक  उपकर
 करेगा

 लगाने  तथा  इकट्ठा  करने  की  व्यवस्था  करने
 प्रदान  शअ्रधिनियम

 वाले  एक  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की
 १९३४  के  अ्रग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 अनुमति  दी  जाये  |
 पर  विचार  किया  जाये  ह

 अ्रध्यक्ष  महादय  द्वारा  प्रस्तुत

 वाणिज्य  मंत्री  करमरक्कर )  : किया  गया  कौर  सदन  द्वारा  स्वीकृत  ।

 श्री  Fo  Ato  हड्डी  :  मं  को  कल  जो  बहस  हुई  थी  उस  को  में  ने  पुरे  ध्यान

 से  जो  खास-खास बातें  उठाई पुरःस्थापित  करता  हुं  ।

 mee,  गई  थीं  में  ci  का  उत्तर  दंगा  ।

 प्रेस  विषय )  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  अ्रध्यक्ष-पद  पर

 संशोधन  विधेयक  arr  हुई |

 गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्री
 ०

 काटज्‌ ) ढ्  सब  से  पहले  में  रेशम  तथा  बनावटी रेशम
 प्रस्ताव  करता  हुं  कि  प्रेस

 विषय  )  १९४५१  में  संशोधन
 के  बीच  बढ़ती  हुई  प्रतियोगिता  के  बारे  में

 करने  वाले  एक  विधेयक  को  पुरःस्थापित  कुछ  कहूंगा  जिस  का  श्री  एम०  एस०

 करने  की  अ्रनमति च्  दी  जाये  ।  गरुपादस्वामी  WIT डा  ०  दास  ने  उल्लेख कियां  |

 Re  saat  re  naa  LT

 *राष्ट्रपति की  सिफारिश  पर  पुरःस्थापित  *राष्ट्रपति की  सिफारिश  पर  पुर  स्थापित
 हुमा  |  gar  ।
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 श्री

 का  था  कि  जब  रेशम  उद्योग  पृष्ठ  २५  पर  दिये  हुए  हैं  जिस  में  संरक्षण

 कठिनाई  का  सामना  कर  रहा  है  तो  फिर  हम  किये  जाने  वाले  उद्योगों  की  समीक्षा  की  गई

 नकली  रेशम  के  उद्योग  को  क्यों  सहायता  कौर  तो  उन्हें  पता  चलेगा कि  साइकिलों के

 संरक्षण  दें  ।  एसे  मामलों  अन्तत  हमें  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।  में  हाल  ही

 भोक्ता के  हितों  पर  ध्यान  देना  होता  है  ।  कुछ  वर्षों  के  ates  झपको  देता  हुं  ।  वर्ष

 नकली  रेशम  के  उद्योग  को  संरक्षण  देने  में  R&Xo  में  साइकिलों का  कुछ  उत्पादन  लगभग

 हम  ने  रेशम  उद्योग की  उन्नति के  सम्बन्ध  में  Ro 2,000  था |  १९४१  में  यह  बढ़  कर

 की  जानें  बाली  कार्यवाही  में  कोई  कमी  नहीं  ११४,०००  से  भी  अधिक  हो  गया  था  1

 की  है  ।  माननीय  श्री  गुरु पाद स्वामी  शायद  यह  ZEXR  में इस  में
 कौर  वृद्धि  हुई

 परौ  यह

 नहीं  जानते  कि  इस  वर्ष  रेशम  उद्योग  की  उन्नति  RE R,000  हो  गया  ;  अब  १९४३

 के  लिये  जो  अनुदान  दिया  गया  है  वह  पिछले  जनवरी  से  जून  के  छः  महीनों  में  उत्पादन

 वर्षों  में  गये  अनुदानों  की  अपेक्षा  कहीं  2o¥, 2¥R  थि हुमा ह ध  |  तो  इस  तरह  श्राप  देखेंगे

 प्रतीक  जहां  तक  मुझे  याद  कि  साइकिलों  के  उत्पादन  में  धीरे  परन्तु

 इस  ay  satay  उद्योग  के  विकास  के  लिये  निश्चित  ate  हुई  हमें  राशा  हैं  कि  मौजूदा

 लगभग  १२  लाख  रुपये  दे  रहे  ने
 रफ्तार  से  हम  करीब  दो  वर्ष  में  साइकिलों  के

 रेशम  के  लिये  एक  भ्रनुसन्धान  संस्था  खोलने  मामलों  में  अपने  देश  कप
 ५.

 सारी  ज़रूरतें

 के  बारे  में  रमे सर  सरकार  की  एक  योजना  का  पूरी  कर  सकेंगे  |
 जहां

 तक  उद्योग  को  कच्चा

 भी  समर्थन  किया  है  ।  इस  विषय  माल  या  ग्रन्थ  वस्तुयें  देने  का  सम्बन्ध

 में  में  केवल  इतना  ही  कहूंगा  कि  चूंकि  हम  उन्हें  यथासम्भव  सहायता  देते  रहे  ह

 उपभोक्ताओं की  मांग  को  देखते हुए  नकली
 मुझे  यह  कहने  में  प्रसन्नता  होती  है  कि  साइकिल

 रेशम  के  उद्योग  का  होना  वांछनीय  है  इसलिये  उद्योग
 ने  यह  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  जो  सहायता

 हम  ने  इस  उद्योग  को  सहायता  देना  आवश्यक
 उसे  दी  गई  है  वह  उस  का  पात्र  है  ।

 समझा है  ।  जो  शनिटरियां  उत्पादन  में  लगी

 हुई  हें  वे  बाहर  से  आयात  किय  जाने  वाले
 किसी  एक  कारखाने  के  बन्द  हो  जाने की

 कच्चे
 माल  पर

 निसार  करती हैं  ।  नकली  अशंका  प्रकट  की  गई  थी  ।  यदि  साइकिल

 के  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  जो  कच्चा  माल  उद्योग  को  संरक्षण  के  देने  में  कोई

 हम  उस  के  उत्पादन  को  भी  बन्द  होने  लगता  है  तो  दोष  स्वयं  उस

 हित  करना  चाहते  हें  ।  साय  का  है  तथा  सरकार  द्वारा  साइकल

 उद्योग  को  संरक्षण  देने  की  नीति  का  नहीं

 इस  के  साइकिलों  के  बारे  में  कुछ

 कहा  गया  |  साइकिल  उद्योग  उन  उद्योगों  में  मुझे  संदाय  हे  कि  श्री  वी०  पी०  नायर  ने

 से  एक  है  जिन्हों  ने  अपनी  उन्नति से  यह  सिद्ध  तटकर  ह ट्वित्तीयਂ  विधेयक  के  सम्बन्ध

 कर  दिया  है  कि  जो  कुछ  सहायता उन्हें  मिली
 में  कुछ  समय  पहले  कही  गई  मेरी  बातों  को

 उस  के  वे  पात्र  हैं  ।  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  कि  गलत  समझा  है  ।  उन्हों  ने  मुझे  यह  कहते

 उद्योग के  उत्पादन  को  देखते  हुए  उस  को  जो  सुना  fe  भारत-ब्रिटेन  करार  के  भ्रन्तगंत

 सहायता  मिली  है  वह  ठीक  नहीं  है  ।  यदि  किसी  प्रकार  का  विशेष  व्यवहार  नहीं  किया

 माननीय सदस्य  उन  आंकड़ों  को  देखें  जो  गया  ।  उन्हों  ने  मुझे  गलत  समझा  है  ।  में

 उन्हें  परिचालित  at  गई  उस  पुस्तिका के
 ने  यह  कहा  था  कि  भारत-ब्रिटेन  करार  पर
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 बिचार करते  समय  हमें  लाभ  तथा  को  बहुतात  से  उगाने  के  प्रोत्साहन  का  सम्बन्ध

 के  परिणामों  को  सामने  रखना  होगा  ।  हम  ने  इससे  स्वयं  किसानको  लाभ  पहुंचना  चाहिये  ।

 उन्हें कुछ  रियायतें  दी  हें  तथा  उन  के  बदले
 एक  बात  मैं  विदेशी  पूंजी  के  सम्बन्ध  में

 में  उन्हो ंने  हमें भी  कुछ  रियायतें  दी  हैं  ।
 कहना  चाहता  हूं  ।  नीति  पहलें से

 बन

 उदाहरण  से  वस्तुओं  की  अबाध  प्राप्ति  एक
 चुकी है  ।  मुझे  wag है  कि  श्री  बसु  ने

 स्थिति

 एसी  रियायत  है  +  जेसा  कि  बहस  में  में  ने
 को  कैसे  गलत  समझ  लिया है  क्योंकि  सरकार

 पहले  यह  कहा  भारत  में  जाने  वाली  कुछेक  की  स्थिति  तथा  उस  स्थिति  के  बारे  में  की  गई

 वस्तु  अबाध  प्राप्ति  की  वस्तुयें  उन  पर  कोई
 कार्यवाही  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  चाहे  पूंजी  का

 बल्क  नहीं  लगता  |  इस  से  हमें  ब्रिटेन
 मामला  हो  अ्रथवा  टेक्नीकल  कामना  रिवेंज

 कोही  निर्यात  के  बढ़ाने  में  सहायता  नहीं  मिली
 विदेशी  योगिता  का  तरीका  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।

 बल्कि  राष्ट्रमंडल  के  कुछ  दूसरे  देशों  को  भी  ।
 हम  ने  यह  निश्चित  व्यवस्था  की  है  कि  विदेशी

 इस  समय  में  सभी  परिणामों  का  उल्लेख  नहीं
 पूंजी  से  राष्ट्रीय  हितों  पर  कोई  HI  न  ।

 कर  परन्तु  जैसा  कि  में  ने  पहले  हम  विदेशी  व्यवसायों  को  केवल  उन्हीं  शर्तों

 ह्म  उस  करार  को  उस  समय  तक  रखेंगे  जब  तक
 के  अन्तर्गत  अन  देते  हैं  जो  ग्रस्त  में  देश  के  हितों

 जांच
 से  हमें  ag  करार  दे  के

 =  में  हों  ।  माननीय  मित्र  को  पता  कि

 सर्वोत्तम  हितों  में  जान  पड़े  ।
 दोधक  कारखानों  के  सिवाय  हमारा  सदैव

 यह्  ग्रह  रहा  है  कि  पूंजी  तथा  बन्ध  का
 इस  के  अतिरिक्त  कुछ  बातें  लकड़ी  के

 अधिक  भाग  हमारे  हाथों  में  रहे  ।
 तथा  राजगीरी  के  काम  के  बारे  में

 श्री  बसु  को  अधिकार  है  कि  विदेशी  पूंजी कहीं  गई  थीं  तथा  यह  तटकर  आयोग  के

 मं
 के  झ्र  मात्रा सूं  ताने  am  थोड़े  विदेशी की  नियुक्ति  के  प्रसंग  में  था  ।

 टैक्नीकल  कामना  रियों  के  भर्ती  किये  जाने  पर
 SEAT TY SF  UE  कहना  चाहता  हूं  कि  तटकर

 अयोग  के  सदस्य  उच्च  योग्यता  के  व्यक्ति  हैं
 भी  असंतोष  प्रकट  परन्तु  हमारी  नीति

 तथा  यदि  वे  अपनी  आज्ञानुसार  कुछ  मामलों
 बनी  रहती  है  क्योंकि  विदेशी  योगिता  से  देश

 को  नहीं  निपटा  सके  तो  इस  का  कारण  यह
 को  लाभ  पहुंचा  है  ।

 नहीं  कि  उन  की  क्षमता  में  कोई  कमी  श्री
 Fo  ato  सोनिया

 क्या  इस  विधेयक  में  कौवा  पालन  के  उद्योग परन्तु  उस  का  कारण  as  है  कि  उन्हों  सहायता

 के  संरक्षण  को  ३१  दिसम्बर  के  बाद  जारी के  लिये  कुछ  कौर  व्यक्ति  चाहे  के

 रखने  का  कोई  उपबन्ध  है  ? स्वयं  झागों  waar  HAT aTt  सें  नियुक्त

 किये  जांच  ।  हम  इस  मामले  पर  विचार  कर
 श्री  कर मरकर  :  हम  ने  इसे  जारी  रखा

 रहे  हें  ।
 है  ।  को वा पालन  एक  महत्वपूर्ण  उद्योग  है

 साबू दानें  के  बारे  में  wt  हमें
 जिस  पर  हम  ने  सदैव  ध्यान  दिया  है  तथा  इस

 संतुलन  को  ara  करना  होगा  ।  हम  wae
 उद्योग के  सम्बन्ध  में  हमारा  अनुदान  मत

 वर्ष  से  दुगना  हो  चुका  है  ।  इस  उद्योग  को
 ही  यह  चाहते  हें  कि  पौदा

 उसਂ  समय  तक  संरक्षण  दिया  जाता  रहेगा
 seat  से  उगाया  जाय  ।  कारण  यह  कि

 जब  तक  इसे  इस  की  झ्रावइ्यकता  है  |
 साबूदाने  का  उद्योग  हमारे  देश  के  साधनों  से

 श्री  क्क्०  सी०  सोनिया  :  क्या  इसे ही  उन्नत  हो  सकता है  ।  वास्तव  में  में  समझता

 हूं  कि  जहां  तक  इस  संरक्षण  से  टा पियो का  इस  विधेयक  में
 सालिया

 किया  गया  है  ?
 11  14.0
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 :  इस  विधेयक  में  नहीं  |  कारण  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं है  ।  परन्तु

 सभापति  महोदय
 :

 प्रदान  है  कि
 :

 सभा नेत्री  जी  यदि  इस  करार  की  सदस्यता

 9223४  के  कारण  स्वयं  ७ अपन  उद्योग  के  हित  को
 तटकर  \“\N

 में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  रक्षित  करने  के  लिये  हम  संरक्षण

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  (1  नहीं  लगा  सकते  इस  सदस्यता  का  क्या

 लाभ ?  माननीय  मंत्री  कुछ  समय  पहले
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा ।  इस  सम्बन्धी  सम्मेलन  में  उपस्थित

 खण्ड  R— (2a 2¥  के  अधिनियम  २२  की
 हुए  थे  ।  में  हूं  कि  वह  इस  मामले के

 प्रथम  अनुसूची  का  संशोधन )  बारे  में  विस्तार  से  स्थिति  को  बतायें  ।

 डा०  एम०  एम०  दास  यदि  इस  सदस्यता  से  हम  स्वदेशी  fecfaqn
 ~

 अनुसूचित
 जातियां  में  प्रस्ताव  करता  डाइऑक्साइड  के  हित  में  लिथोफोन  पर

 हूँ
 कि

 प्रफुल्ल  नहीं  लगा  सकते  तो  इस

 qse  २,  पंक्ति  ३  तथा  पंक्ति  ४  सदन  को  सदस्यता  को  जारीਂ  रखने  के  प्रदान

 के  बाद  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  होगा  |

 रंगों  के  बनाने  में  प्रयुक्त  कोई  ौर

 टिटेनियम  कम्पाउंडਂ  शब्द  जोड़  दिये  जायें  ।
 संशोधन  प्रस्तुत  हुमा  ।

 जाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी  ०  टी  ० सभानेत्री  हमारे  देश  में  बनाई जा  रही

 टिटेनियम  डाइऑक्साइड  को  केवल  war  की  कृष्णमाचारी  )
 :  सभा नेत्री  मुझे  खेद

 कि  इस  संरक्षण  के  विस्तार  को  बढ़ाने  के
 गई  टिटेनियम  डायक्साइड  से  ही  नहीं

 बल्कि  नाम  wh  wit  ‘faefaar ba  लिये  मेरे  माननीय  मित्र  तटकर  झ्रायोग  की

 कम्पाउंडਂ  की  प्रतियोगिता  से  भी  हानि  रिपोर्ट  के  संगत  भागों  को  में  से  छोड़

 उठानी  पड़ती  है  ।  यदि  मेरे  संशोधन  गये  2  1  रिपोर्टे के  पैरा  २०  में  यह  स्पष्ट

 स्वीकार  न  किया  गया  तो  स्वदेशी  fecfaanq  कर  दिया  गया  है  कि  स्वदेशी  fecfaan

 डाइऑक्साइड  को  इस  लिथोफोन  से  बहुत  हानि  डाइऑक्साइड  के  मूल्य  को  स्थिर  रखने  के  लिये

 पहुंचने  का  डर  है  ।  स्वदेशी  fecfaan  आयात  की  वस्तु  पर  संरक्षण  शुल्क  लगाने

 डाइऑक्साइड  लिथोफोन  से  बढ़िया  है  ।  इस  से  काम  नहीं  चलेगा  |

 समय  लिथोफोन  से  बने  रंगों  की  बाजार  में
 अतएव  मेरे  मित्र  के  सुझाव  का  स्वीकार

 साख  जमी  हुई  है  ।  लोग  लि थो फोन  की
 करना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  विचार  यह

 बाहरी  चमक  से  शीघ्र  प्रभावित  हो  जाते  हें  ।

 अतएव  स्वदेशी  डाइऑक्साइड
 नहीं  है  fe  रंग  उद्योग  के  लिये  अपेक्षित

 वस्तुओं  के  दामों  को  बढ़ाया  जाय  ।  हम  अपन
 को  लोकप्रिय  बनाने

 के
 fad  इस  देश  में

 उद्देश्य  को  टिटेनियम  के  मूल्य
 लिथोफोन  के  grr  को  नियंत्रित  करने  की

 को  कम  कर  के  प्राप्त  करना  चाहते  =  ।

 अ्रावइ्यकता है  ।  इस  ग्र भि प्राय  से  इस  पर
 प्रत्येक  ग्र वस् था  में  मूल्य  के  विचार  से  टिटेनियम

 संरक्षणात्मक  शुल्क  लगाया  जाना  चाहिये  ।
 की  प्रतियोगिता डाइऑक्साइड  लिथोफोन

 इस  विधेयक  के  प्रस्तावक  मेरे  मित्र  नहीं  कर  सकता  ।  लिथोफोन  को  विलास

 कहेंगे  कि
 लिथोफोन  के  व्यापार  शुल्क  वस्तु भी  नहीं  समझा  जा  सकता  ।  हम  जानते

 सम्बन्धी  सामान्य  करार  में  शामिल  होने  के  हें  कि  रंग  वालों  टिटेनियम



 १४४१  प्रदान  १५  frame  १९५३  वायदे के  सोदे  शबर

 संशोधन  )  विधेयक
 )  संशोधन  विधेयक

 डाइऑक्साइड के  प्रयोग  की  के  देने का  श्री  कर मरकर  :  में  प्रस्ताव  करता  ह

 एक  तरीका  लिथोफोन  के  रायात  का  नियंत्रण  कि

 ऐसा  ara  कल  किया  भी  जा  रहा  है  ।  विधेयक  पारित  कर  दिया
 am)

 परन्तु बिना  जांच  के  में  इस  सं  रक्षण की  मात्रा को  जाय  |

 बढ़ाना  नहीं  चाहता  ।  प्रदूषक  आयोग  ने  इस
 सभापति  महोदय  प्रदान है  कि  :

 बात  को  स्वीकार  किया  है  कि  वर्तमान  लागत

 को  पारित  कर  दिया  जाये  दि
 के  विचार  से  इतना  संरक्षण  भी  काफी  नहीं

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |
 है  परन्तु  हम  आदा  करते  हें  कि  शीघ्र  ही

 तटकर मितव्ययता  से  इन  वस्तुभ्नों  का

 अयोग  द्वारा  प्रत्याशित  दामों  पर  बेचना
 वायदे  के  सौदे  )

 सम्भव  हो  सकेगा  ।
 संशोधन  विधेयक

 साथ  ही  हम  यह  स्टीवन  करते  ह  कि  यह  वाणिज्य  मंत्री
 :

 वस्तु  लिथोफोन  के  स्थान  पूर्णतः  में  करता  हूं  कि

 उपयोगी  नहीं  हो  सकती  ।  जब  तक  लिथोफोन

 के  सौदे  ) तथा  fecfrar  डाइऑक्साइड  की  परस्पर

 प्रतियोगिता  हमें  या  तो  पहले  से  ज्ञात  १९४९  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 किसी  रंग  पदार्थ  प्रयोग  करना  होगा
 राज्य  परिषद्‌  द्वारा  पारित  रूप  विचार

 किया  जाये  |
 uy

 अथवा  feefaaan  डायक्साइड  को

 सभा नेत्री  इस  सदन  के  माननीय फिक्स  से  मिला  कर  पतला  करना  होगा  |

 सदस्यों  को  विदित  है  कि  वायदे  के  सौदे
 इस  प्रतियोगिता  का  सामना  करने  के  श्र

 भी  तरीके  अतएव  सरकार  माननीय  मित्र  (fafa )  )  अधिनियम  को  २६

 के  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकती  |  १९५२  को  संविधि  पुस्तक  में  रखा  गया  था  ।

 इस  में  ऐसे  सौदों  से  सम्बन्धित  तेजी
 डा०  एम०  एम०  दास  :  माननीय  मंत्री

 मन्दी  प्रतिबन्ध  लगाने  तथा  सम्बन्धी
 के  स्पष्टीकरण  के  विचार  से  में  अपने  संशोधन

 मामलों  के  विनियमन  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।
 को  वापस  लेने  अनुमति  चाहता  हूं  |

 २६  PEKQ  क  राष्ट्रपति  को  मंजूरी

 संशोधन  सदन  की  अनुमति  से  वापस  प्राप्त  होने  पर  उस  थी  को  अधिनियम  के

 ले  लिया  गया  ॥  एक  ही  अध्याय  को  लागू  किया  तथा  था  t

 २४  १९४५३  को  जम्मू  काश्मीर
 सभापति  महोदय  प्रश्न  है  कि  :

 राज्य  के  इस  भ्रधिनियेम  को  सारे

 २  विधेयक  का  अंग  बने  ी  भारत  में  लागू  कर  गया  था
 ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हनना  |

 राज्यों  के  afafrant  के  स्पष्ट  निरसन
 खण्ड  २  विधेयक  का  अंग  बना  लिया

 को  सम्बन्धित  राज्यों  में  वायदे  के  सौदों  के
 गया  ||

 विनियमन  के  सम्बन्ध  में  शून्यता  को  रोकने

 खण्ड 2  वि
 er
 AY  का  रंग  बना  लिया

 के  विचार से  जान  बूझ कर  भविष्य  में  विचार

 गया  ।  के  लिये  छोड़  दिया  गया  था  ।  राज्य  अधिनियम

 विधेयक  क़ा  शीर्षक  तथा  अधिनियम  संधान  के  अनुच्छेद  ३७२  विधियों

 सूत्र  विधेयक  के  अंग  बना  लिये  गये  +  के  wea  संम्बन्धी  Zeke  के



 923.0
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 श ३  वायदे के  सौदे  १५  दिसम्बर  के  के है  नि  संशोधन  विधेयक  १४४४

 अनुकूलन  के  श्रन्तगंत  उस  समय  तक  लागू  जो  भी  परिस्थितियों  की  दृष्टि  से

 रहते  हें  जब  तक  कि  वे  सक्षम  विधायिनी  उचित  हो  ,  रखा  जा  सके  ।  ऐसे  अवसर भी

 प्राधिकार  द्वारा  संशोधित  तथा  परिवर्तित  at  सकते  हैं  जब  कि  सभापति  उन  कार्यों  को

 नहीं  होते  ।  केन्द्रीय  प्रीमियम  को  किसी  विशेष  करेगा  जो  वायदे के  सौदों  अयव  अधिनियम

 राज्य  पर  लागू  करते  समय  राज्य  अधिनियम  के  अन्तर्गत  राय  हए  ग्न्य  विषयों  से  सम्बन्धित

 पर  केन्द्रीय  अधिनियम  के  प्रभावी  होने  के  हो  ।  यदि  सभापति  समय  के  लिये  हैं

 सम्बन्ध  में  संविधान  के  अनुच्छेद  २५४  पर  जेसा  कि  स्पष्ट  है  तो  यह  संभव  नहीं  हो  सकता

 निर्भरता  को  ठीक  या  सुरक्षित  तरीका  है  ।  इसीलिये  संशोधन  वस्तुत  गया

 नहीं  माना  गया  ।  इस  का  कारण  यह  है  कि  हे  ।

 उस  अनुच्छेद  े  खण्ड  (१)  का  निर्देश  राज्य

 के  लियोन  मण्डल  द्वारा  बनाई  गई  विधि
 विधेयक  पर  कोई  मतभेद  नहीं  हो  सकता

 शर  झआाक्षा  है  कि  सदन  जिता  किसी  विस्तृत
 की  श्रोर है  तथा  झ्रावद्यक  नहीं  कि  राज्य

 वाद  विवाद  के  उसे  स्वीकार  कर

 प्रधिनियंम  राज्य  के  विधान  मंडल  द्वारा  ही  लेगा  |

 बनाई  गई  एक  विधि  हो  ।  हो  सकता  है  कि

 संविधान  से  पहले  यह  प्रान्तीय  विधान  मण्डल
 सभापति  aga  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 द्वारा  बनाई  गई  विधि  हो  ।  अतएव  एक  निरसन
 हुमा

 धारा  को  अ्रावेईय क  समझा  गया  है  ।

 OR  स  किए  क  दि  देई
 2  fafaz  मन  )

 संशोधन  विधेयक  के  निरसन  खण्ड  में
 PEN  में  wea  वाले  विधेयक  पर

 ag  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  किसी  राज्य
 राज्य  परिषद्‌  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार

 की  वस्तुओं  पर  इस  श्रधघिनियम  के  लागू  ह
 किया  जाये  |

 होने  पर  राज्य  की  तदनुरूप  विधि  का  प्रभाव

 समाप्त  हो  जायेगा  ।  यह  संभव  है  श्री  तुलसीदास

 किं  पहले  वाली  विधि  के  अधीन  किंया  गया  में  प्रसन्न  हूं  कि  माननीय

 कार्य  जैसे  कि  किन्हीं  संस्कारों  को  मान्यता  वाणिज्य  मंत्री  ने  यह  विधेयक

 प्रदान  की  गई  उसे  चरागे  विचार  होने  तक
 प्रस्तुत  किया  है  ।  इस  अधिनियम  को  पारित

 बचाया  जा  सके  ।  इस  तरह  के  मामलों  के  लिय  करते  समय  राज्यों  में  कुछ  ऐसी  व्यवस्था

 ही  e faa  खण्ड  कौर  खास  कर  परन्तुक  थी  जिन्हें  निरसन  करना  आवश्यक  था

 की  रचना  की  गई  है  ।  इस  का  कप  यह  होगा  जब  राज्यों  के  अधिनियम  निरसन  कर  fad

 fa  आवश्यक  प्रतिवादी  खण्डों की  व्यवस्था
 गये  हें  ौर  यद्यपि  इस  भ्र धि नियम  ने  उन्हें

 हो  कर  राज्य  की  तदनुरूप  विधि  निरसन
 व्यथा  सिद्ध  कर  दिया है  फिर  भी  इस  के  एक

 हो  श्र  किसी  राज्य  में  किसी
 उपबन्ध  के  अनुसार  विभिन्‍न  राज्यों  के

 वस्तु  के  सम्बन्ध
 में  कोई  दन्त  नहीं  रहने

 कतिपय  काय  जारी  रहेंगे  यह  भी  स्पष्ट

 पायेगी  |
 है  कि  सभापति  को  gt  समय  के  लिये  रखने

 अधिनियम  की  धा  2  fr )  को  के  स्थान  पर  सरकार  इस  तरह  की  शक्ति

 संशोधन  करने  का  भी  अवसर  ग्रहण  किया  ग्रहण  कर  रही  जिस  के  अनुसार

 वायदा  बाजार  आयोग  का  सभापति  और  सदस्यगण  पूरे  समय  अथवा
 गया  है  ताकि

 अ्राशिक  समय  के  रखे  जा
 सकेंगे सभापति  पुरे  समय  झथवा  आंशिक  समय



 ISO's  वायदे  के  सौदे  ot  दिसम्बर किस  क  १९५३  ( faftaa )  )  संशोधन  विधेयक  १४४६

 PRUR  में  भ्रधितियम  के  विचार  करते  समय  जब  में  ने  भाषण

 था  तब  में  उन  कठिनाइयों से  परिचित  नहीं  था पारित  करते  समय  यह  अनुभव  किया  गया  था

 कि  उस  तीव्र  झ्रावस्यकता  है  ।  में  जो  विधेयक  के  नियम  बन  जाने  पर  उत्पन्न

 माननीय  मंत्री  जी  से  पुछना  चाहता  हूं
 कि  होती  ।  में  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  इस

 विषय  पर  ११  महीने  तक  अनवरत  ध्यान प्रीमियम  के  ata  पिछले  एक  साल

 में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ।  वायदा  बाजार  देने पर  भी  मुझे  watt  भी  यह  विश्वास

 देश  के  gan  भागों  में  परिव्याप्त  हूं  किन्तु  नहीं है
 कि  प्रस्तुत  व्यवस्था  जिस  धरती

 व्यवहारिक  अनुभव  यह  है  कि  ज
 से

 पर  अ्रवस्थित  है  वह  दृढ़  है  अ्रथवा  नहीं  ।

 इसीलिये  में  यह  मान  लेता  हुं  कि oat  लागू  ही  नहीं  किया  गया  है  ।

 वायदे के  सौदों  के  सम्पूर्ण  क्षेत्र  की  सदस्यों
 wey  व्यापार  इस  अधिनियम  के

 को  बहुत  शीघ्र  समझ  ,  लेते  हैं  ।

 अधीन  कराना  चाहिये  था  ate  इस  अघिनियम

 श्रतुसार  तेजी  मन्दी  व्यापार  पर  सरकार  इस  विषय  पर  विचार  कर

 प्रतिबन्ध  लगना  चाहिये  था  ।  मेरा  विश्वास
 रही  है

 ।  समस्या  गहन  है
 ।  अनेक

 है  कि  वाणिज्य  मंत्री  इस  तथ्य  से  पूरी  तरह  क्षेत्रों  की  इच्छा  है  कि
 उन  के

 अपने-अपने  क्षेत्र

 अवगत  हैं  कि  तेजी  मन्दी  के  सौदे  at  भी  विशिष्ट  वस्तु झ्र ों  के  वायदों  को

 जारी  हैं  ।  स्वीकृत  कर  लिया  जाय  ।  हम  जानते  हैं  कि

 यदि  हम  इन  सब  दावों  को  मान  लें
 जब  इस  देश  में  वायदा  बाजार  अधिक

 से  श्रमिक  संख्या  में  कार्य  कर  रहे  हैं  तो  तो  हमें  एकਂ  प्रशासन  व्यवस्था  की
 सजना

 सरकार  कत्तव्य  है  कि  वह  इस  क्षेत्र  में  करना  पड़ेगी  कौर इस  साहसपूर्ण  कार्य

 स्वस्थ  दिशायें  उत्पन्न  करे  ।  afafaaa  का
 में  संलग्न .  होते  समय

 वित्तीय  दुष्टि

 a  हम  तयार  नहीं  थे  ।  मुझे यह समुचित  उपयोग  किया  जा  कर  वायदा  बाजार

 में  उचित  वातावरण  उत्पन्न  करना  अत्यन्त  कहते  प्रसन्नता  है  कि  में  प्रकाश

 श्राव्य  है  ।  की  aa  देखने  लगा  ara है  कि

 जैसा  अप  जानते  a
 @

 अगले  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  ही  वायदा  बाजार
 मूल्यों  में  घटा

 के  सम्बन्ध  में  अधिनियम  को  धारा  १४  के
 बढ़ी  बड़ी  जल्दी  हो  जाती  है  ।

 अर्न्तगत  अधिनियम  जारी  करेंगे  जिन  की
 यदि  बाजार  का  उचित  नियंत्रण  किया

 क्रियान्विति  के  विषय  में  मेरे  पूर्वे  बकता
 जायें  तो  यह  भ्रसाघारण  उतार  चढ़ाव  नहीं

 होंगे  ।
 अत्याधिक  रुचि  रखते  हें  ।  प्रस्तुत

 नियम  इतने  शीघ्र  क्रियान्वित न  करने
 चि

 के  में  क्षमा  प्रार्थी हूं  ।  जिस  क्षण  में

 करता  हूं
 ।  अधिनियम  की  घारा  १४५  के  अधीन  अघिनियम

 जारी  करूंगा  उसी  समय से  मेरे  कत्तव्य

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी  ०  टी  ०  का  क्षेत्र  विस्तृत  हो  जायेगा  ।  मुझे  स्वीकृत

 :
 बहुधा सें  सौजन्य  बाजारों का  नियंत्रण  ही  नहीं  करना  है  भ्रमित

 की  मिथ्या  भावना  से  आक्रान्त  नहीं  होता हूं  नियंत्रण  विनियमों के  उल्लंघन से  उन  की

 रक्षा  करना  भी  है  ।  मेरे  पहले  बोलने  वाले मेरे  माननीय  मित्र  जो  nit  बोले  हैं  मुझ  से

 ज्ञान  रखते  है  ।  में  यह  मान  लूं  कि  माननीय  सदस्य  ने  तेजी  मन्दी  पर  प्रतिबन्ध

 डस  सदन  में  वायदे  के  सौदों  के  विधेयक  पर  लगाने  के  विषय  में  भी  एक  बात  कही  ।
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 म॑
 यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  हम  ने  इस  में  तटकर  आयोग  से  परामशं  प्राप्त  करूंगा  ।

 पर  विचार  किया  है  ।  कौर  हमारी  कभी  मेरा  विचार  है  कि  में  उन  का  परामर्श  प्राप्त

 भी  यह  धारणा  है  कि  तेजी  मन्दी  के  सौदे  करने  अथवा  झ्रावश्यकता  हो  जांच  के  लिये

 अवांछनीय  हैं  ।  वे  उसी  सीमा  तक  उन्हीं  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  कहूंगा

 बाधित  किये  जा  सकते  हें  जहां  तक  हमारे  जिन  का  उन्हों  ने  भ्रध्य॑यन  किया  है  ate  जिन

 पास  शक्ति  है--प्रतिबन्ध  के  पालन  को  के  विषय  में  कदाचित  उन  के  पास  अनुसन्धान

 देख कर  ।  किन्हीं  विशेष
 क्षेत्रों

 को  अधिसूचित  दाला  है  ।  इस  विषयगत  कठिनाई  को  दूर  करने

 करन  कौर  उक्त  क्षेत्रों  के वायदा  बाजारों  की  के  लिये  जो  सभापति  के  इसी  काम  के  लिये

 क्रियान्विति  के  लिये  एक  प्रशासनिक  व्यवस्था
 नियुक्त  रहने  से  उत्पन्न  होगी--हम  ने  प्रस्तुत

 की  सर्जना  करने  पर  ही  ये  शक्तियां  उत्पन्न
 संशोधन  रखा  है  ।  मे  सदन  से  भी  कह  दूं

 होंगी  ।  कि  यथासंभव  शीघ्र  ही  इस  man  के  तीन

 सदस्य  केवल  इसी  काय  के  लिय  नियुक्त  करने

 सदस्य  ने  यह  भी  कहा  है  कि
 का  सरकार  का  विचार  है  ।  हमारी  कठिनाई

 सभापति  केवल  इसी  काम  में  रत  नहीं
 उन  लोगों  को  प्राप्त  करने  में  ह

 |  में  उन्हें  इस  ग्राह्य  का  जो  व्यवसाय  सम्बद्ध  रहते  हुए  भी

 संतोष  दे  सकता हूं  ।  वायदा  बाजार  शझ्रायोग  वायदा  बाजार  के  इस  दुष्कर  कार्य  को  संभालने

 सभापति  अथवा  इस  कायें  के  लिये  सहिष्णुता  कौर  ज्ञान  से  सम्पन्न  हो  |

 नियुक्त  किसी  भी  सदस्य  को  सरकार  हमें  वक्ता  से  नहीं  तो  उन्हीं  के

 का  लग  बनाने  की  मेरी  मंदा  नहीं  है  ।  सदृश  चतुर  व्यक्तियों  से  व्यवहार  करना  है

 किन्तु  इस  विषय  में  मं  एक  कठिनाई  उन  के  कार्यों  निरीक्षण  करते  हुए  उन

 अनुभव  करता हूं
 ।  पटसन  उद्योग  की  के  परिणामों  के  सम्बन्ध  में  fang  करना

 जांच के  हमारा एक  आयोग  है  है  ।  इस  भारी  काम  को  संभालने  वाले

 आयोग  का  मुख्य  काय  पटसन  व्यवसाय  में  अ्रधिकारीवर्ग  को  ढूढ़  निकालना  अत्यन्त

 व्याप्त  बाजार  की  जांच  करना  दुष्कर  है  |  उपयुक्त  व्यक्तियों  की  खोज

 कर  लेन  पर  वायदा  बाजार  झ्रायोग के  लिये है  जोकि  विंमान  में  विभिन्न  रूपों में  प्रचलित

 है  ।  मेरे  न्यायिक  परामशंदाताशओओं  को  इस  पूरे  समय
 के

 तीन  सदस्यों  की  नियुक्ति  करने  की

 सरकार  की  मंशा  है  |  आयोग  के बात  में  सन्देह  है  कि  क्या  में  वायदा  बाजार

 के  सभापति  से  उक्त  आयोग
 का  काय  की  विशालता  का  में  अनुमान  कर  सकता

 सदस्य  बनने  के  लिये  कह  सकता  हूं
 ।  सभापति  हूं  प्रौढ़  उस  के  विकास  की  सीमाओं  के  विचार

 अथवा  दूसरे  सदस्यों  अन्य  उपयोग  मात्र  से  में  कांप  जाता हूं  ।  में  नहीं  समझता

 जो  में  करना  चाहता हुं  वहू  यह  है  कि  जिन  कि  काय  की  गुरुता  को  देखते  हुए  अ्रायोग

 वस्तु झ्र ों  का  वे  व्यवसाय  करते  हे  उन  के  परिमाप  का  सदस्य  बनने  के  लिय  व्यक्ति  mele  होंगे  ।

 अथवा  झ्रध्ययन के  सम्बन्ध  मे ंवे  मे  री  सहायता  बेईमान  सभापति  ने  स्पष्ट  रूप  से  मेरे  सामन

 करें  ।  यह  मेरा  इरादा  नहीं  है  कि  साइकिलों  यह  स्वीकार  किया  था  कि  जब
 ने  इस

 अथवा  महीनों  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  पद  पर  कार्यभार  संभाला  था  तब  उन्हें  इस  का

 परामर्श देने  के  लिये  में  बाजार  वायदा  भी  ज्ञान॑  नहीं  था  कि  we  काय

 आयोग  के  सभापति  से  कहूं
 ।  इस  सम्बन्ध  में  इतना  कठिन  कौर  होगा  areata
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 दशकों
 की

 जानकारी
 के  वह  देश  का

 श्री  राधेलाल  ब्यास  :  मुझे

 भ्रमण  कर  रहे  हें  ।  इस  में  कठिनाइयां  हें  ।
 खेद  है  कि  विचार  प्रस्ताव  प्रस्तुत  होते  समय

 में  उपस्थित  नहीं  वायदा  सौदा  विधेयक में  निसंकोच  उन्हें  स्वीकार  करता हूं  ।  में

 ag  भी  मान  लेता  हूं  कि  मेरे  ga  वक्ता-जो  इस  बहुत  समय  पूर्वे  पारित  दुगना  ary  ।  यद्यपि  वायदा

 बाजार  झ्रायोग  बहुत  समय  परुचात्‌ च्  स्थापित विषय  के  उद्भव  ज्ञाता  हे-मुझ  से  कहीं

 अधिक ज्ञान  रखते  हैं  ।  में सदन को  यह  विश्वास  किया  गया  था  तथापि  मुझे  भ्राइचयं है  कि

 कुछ  वस्तुयें  का  वायदा  व्यापार  करने  वाली दिला  सकता  हूं  कि  प्रस्तुत  विशिष्ट  उपबन्ध

 mara  विवेक  तथा  सावधानी  के  साथ  सारी  संस्थानों  को  भ्र नू मति  देने  के  लिये  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  wa  यह  संशोधन
 saad  किया  जायगा  ।  हम  आयोग  के  सभापति

 अ्रथवा  सदस्यों  उपयोग उस  aa  के  प्रस्तुत  कर  दिया  गय  है  ।  में  इस  स्थिति  में  भी

 लिये  नहीं  करेंगे  जो  उन  के  काम से  भ्र संगत  माननीय  मंत्री  से  आग्रह  करूंगा  कि  वह  कम

 से  कम  वायदा  बाजार  आयोगने  कायें  को हो

 गतिमय  बनाया  कौर  भ्र निश्चित  पड़ी  प्रार्थनाओं
 प्रश्न  यह  है

 पर  निर्णय दें  |
 कि  सभापति

 महोदय

 के  सौदे  म  ने  माननीय  मंत्री  से  पत्र  व्यवहार

 १९५२  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  किया  था  शौर  उन  का  विचार  था  कि  मध्य

 राज्य  परिषद्‌  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार  भारत  में  वायदा  सौद  सम्बन्धी  कोई  विंधि ॥

 किया  जायेगी  परन्तु  में  यह  कहूंगा कि  वहां  विधि

 थी | प्रस्ताव  स्वीकृत  श्री  |  विधेयक  पारित  होने  के  पश्चात

 क्या  ६: है  है  ।  बम्बई  राज्य  का  मुख्य  रूप  से
 सभापति  महोदय  :  हम  खण्ड  वार  विचार

 करेंग  || ॥  खण्ड  २  ।  इस  में  कोई  संशोधन
 पक्ष  लिया  गया  है  सनौर  वहां  वायदा  सौदा

 अधिनियम  के  aaa  त  नहीं  अ्रपितु  वस्तु
 नहीं  हैं  ।

 श्री  टो०  टो०  कृष्णमाचारी  खण्ड
 नीय

 ऋण
 अधिनियम

 के
 भ्रन्तगंत  छूट  दी

 गई

 दूसरी ,  कौर  मध्य  भारत  के  व्यक्तियों  को  जो
 २  अर ३

 पहले  वायदा  व्यापार  करते  यह  झ्रधघिकार

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि
 :

 नहीं  दिया  गया है  ।  में  माननीय  मंत्री से

 खण्ड  २  ale  ३  विधेयक  के  रंग  11.0  जोरदार  दादों  में  कहूंगा  far  वह  इस  मामले

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ८. ह
 की  फिर

 जांच  करें  wit  यह  देखें  कि
 उन

 व्यक्तियों  को  भी  वायदा  सौदा  का  व्यापार
 खण्ड  २  रोक  ३  विधेयक

 के
 रंग  बना

 लिये

 गये  |
 करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  जो  पहिले  यह

 व्यापार  करते  थे  ।
 खण्ड  १  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 नाम  तथा  अधिनियम  सूत्र  विधेयक  में  श्री  ठो ०  टी०  कृष्णमाचारी  :  वायदा

 जोड़  दिये  गये  |  बाजारों के  सम्बन्ध  में  में  लगभग  स्थिति का

 वर्णन कर  चुका  हुं  ।  माननीय  सदस्य  ने  बम्बई
 श्री  कर मरकर

 :
 में  प्रस्ताव  करता हूं

 कि
 में  भेद पूर्ण  व्यवहार के  सम्बन्ध  में

 जो  शिकायत
 प्र  tara  को  पारित  किया  जाये  ।

 की  है  वह  ठीक  नहीं  क्योंकि  इस  अधिनियम

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करा  ।  के  पारित  होने  से  बहुत  पुर्व  इण्डिया
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 न्यूनतम  मजूरी

 टी०  Zyo

 काटन  एसोसियेशन  के  नेतृत्व  में  वायदा  १९४८  में  अधिनियमित  किया  गया

 पर  से  प्रतिबन्ध  हटा  लिया  गया  था  ।
 न्यूनतम  मजूरी  आरम्भ

 के  पश्चात  हमारे  लिये यह  सम्भव  न  वर्तमान  भाग  राज्यों  पर  लागू  होता

 श था  fe  हम  अधिनियम  की  धारा  था  जो  उस  समय  प्रान्त  कहलाते  थे  ।  यह  उस

 के  अ्रन्तगं  त  किसी  अधिसूचना  के  बिना  वायदा  समय  विंमान  भाग  के  कुछ  उन  राज्यों

 की  अनीति  देते  ।  में  बता  चुका  हूं  पर  भी  लागू  होता  था  जो  पहले  केन्द्र  प्रशासित
 च  $b  +)

 हम  के  राज्यों कि  हमें  इस  मामले  में  art  अपर्याप्त  प्रयत्नों  थे ।  भाग  ख  तथा  भाग

 का  ज्ञान  है  परन्तु  हमारे  ara  जो  के  एकीकरण  के  पश्चात  ag  अधिनियम

 उन  पर  भी  लागू  किया  गया  ।  परन्तु  कुछ जाती  हैं  वे  अजेय  होती  हूँ  जो  कदाचित

 यथा  समय  में  दूर  हो  सकती  ।  परन्तु  में  राज्यों  पर  यह  १९५०  में  और  अन्य  राज्यों

 इस  का  भ्राईव [सतत  नहीं  दूंगा  |  माननीय  सदस्य  पर  १९५१  में  लागू  किया  गया  इन  राज्यों

 के  राज्य  में  हो  सकता  है  कि  कपास  की  मंडी  पर  इस  अधिनियम  के  देर  होने

 के  कारण  इसे  उस  काल  में  पूरे  प्रकार  से
 उन्हें  क्षेत्र  के  सारे

 कार्यान्वित  न  किया  जा  सका  जो  area  में
 चाल  रखना  चाहिये  ।

 उन  के  पास  कपास  का  बाजार  तो  मौजूद
 अधिनियम  में  निश्चित  किया  गया

 ~
 गणित  व्यवसायों कपास  खरीदने  वाले  नहों  होंगे  |  अर्थात्‌  अनुसूची एक  में  व

 श्री  राधेलाल  व्यास  :  कपास  की  मांग
 के  लिये  १५  मार्च  १९५०  और  अनुसूची

 दो  में  गणित  व्यवसायों  के  लिये  १५  मार्च

 सतो  रहेगी  चाहे  मिलें  चलें  या  बन्द  रहें  ।
 lad  १९५१  तक  नवीन  एकीकृत  राज्यों  की

 सभापति  cet  यह है  कि
 आवश्यकताओं  के  न्यूनतम  मजूरी

 पारित  किया  जाय  द
 निर्णय  करने  के  लिये  विहित  समय-सीमा

 q |  |  को  अधिनियम  में  दो  बार  संशोधन  कर  के स्वीकृत  हुआ

 बढ़ाना  पड़ा  ।  पिछले  संशोधन  द्वारा  निश्चित

 सीमा  ३१  मैच  १९५२  को  समाप्त  हो  गई

 थी  परन्तु  राज्यों  से  प्राप्त  सूचनाओं  से  पता

 न्यूनतम  मजूरी  (aarers ) )  लगता है  कि  सारे  राज्यों  में  समस्त  अनुसूचित

 विधेयक  तथा  व्यवसायों  के  मजदूरों  को

 समस्त  श्रेणियों  के  सम्बन्ध  में  न्यूनतम  मजूरी

 धम  मंत्री  वी०
 ato  fafeaa  करने  का  काम  अभी  पूर्ण  नहीं  हुआ

 में  प्रस्ताव  करता  हुं  :
 हू  ।  इस  में  कोई  सन्देह  नहीं  कि  ३१  ara

 के  कक OG,  १९५२  से  पहिले  काफ़ी  काम  पूर्ण  हो  गया oe  न्यूनतम  मजूरी  १९

 में  अग्रेतर  संशोधन  करन  के  विधायक  पर  परन्तु  जब  तक  थोड़ा  सा  भी  काम  अरुण

 विचार  किया  ५  रहता  समय-सीमा  का  बढ़ाना  अवश्यक

 हो  जाता  है  उद्देश्य  के  संशोधन
 इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  मुझे

 विधेयक  ने  ३१  दिसम्बर  १९५३  लक्षित
 यह  कहने  की  अनुमति  दी  जाये  कि

 दिनांक  निश्चित  किया  था  ।  क्योंकि  यह कारणोंवश  सरकार  के  लिये  इस
 विधेयक

 का  प्रस्तुत  करना  आवश्यक  ।  विधेयक  पारित  करन  में  देर  हो  गई  है  अतः
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 मुझे  यह  आवश्यक  प्रतीत  होता  ह  कि  में  कि  संख्या  एक  हजार से  अधिक  गई

 दिनांक  को  बदल  कर  ३१  दिसम्बर  १९५४  एक  वर्ष  में  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  करना

 करने  के  संशोधन  का  सुझाव  दू  ।  इसका  सरकार  के  लिये  आवश्यक  बना  दिया  जाये  ।

 परिणाम  यह  होगा  कि  समस्त  सरकारों  को
 इसी  जब  कि  अधिनियम  की

 स्थिति  का  पता  लगाने  तथा  न्यूनतम  मजूरी

 निश्चित  करने  की  समस्त  प्रक्रियाओं  को
 धारा  २७  के  अंतगर्त  नवीन  व्यवसाय  अन- ्य

 पूर्ण  करने  के  लिए  एक  वर्ष  का  समय  मिल
 सुची  के  किसी  भी  भाग  में  सम्मिलित  कर

 दिये  जाते  तो  में  यह  उपबन्ध
 जायेगा  |  हमारा  विचार  समस्त  राज्यों  को

 हू  कि  ऐसे  सम्मिलन  के  पश्चात  एक  ag  में
 यह  सूचना  देने  का  है  कि  दोष  काय॑  उस

 हीਂ  उन  व्यवसायों  में  मजूरी  निश्चित
 दिनांक  तक  अवध्य  पूर्ण  हो  जाना  चाहिये  |

 हो  जानी  .  चाहिये  ।
 यद्यपि  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  करने  का

 निश्चित  समय  ३१  मान  १९५२  को  समाप्त  कृषि  में  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  करने

 हो  गया  बहुत  सी  राज्य-सरकारों  ने  की  कठिनाइयां  बड़ी  जबरदस्त  हं  और  प्रत्येक

 उस  दिनांक  के  gaara  मजूरी  की  न्यूनतम  दर  राज्य  ने  उन्हें  अनुभव  किया  हू

 निश्चित  करने  वाले  आदेश  निकाले  हें  ।  कृषि  में  न्यूनतम  मजूरी  धीरे  धीरे  निश्चित

 क्योंकि  वे  आदेश  आजकल  अनन्य  ह  अतः  करनी  पड़ेगी  ।  अधिकतर  राज्य  सरकारें

 उन्हें  मान्यਂ  बनाने  का  पिंदार  है  ।  इस  का
 न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  करने  का  कार्य  उन

 कारण  यह  है  fe  विधि  संबंधी  केਂ  भागों  में  आरम्भ  कर  रही  हे  जहां  असाधारण

 अनुसार  यह  व्यवस्था  करना  आवश्यक  हैँ  कि  रूप  में  कम  मजूरी  दी  जाती  ह  ,  और  आशा

 १  अप्रैल  १९५२  तथा  इस  अधिनियम  के  करती  हैं  कि  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आने

 पारित  होने  के  दिनांक  के  बीच  उन॑  का  वाले  सम्पूर्ण  क्षेत्र  सें  इसे  धीरे  धीरे  लागू

 पालन  न  करना  दण्डनीय  न  होगा  |  करेंगी  ।  अधिनियम  को  कार्यात्वित  करने  के

 आरम्भ  में  यह  आवश्यक  है  कि  कृषि  में

 कुछ  भूलों  को  करने  तथा  कुछ
 न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  विशेष  स्थानों

 सन्देह जनक  बातों  का  स्पष्टीकरण  करने

 लिये  हम  इस  अवसर  से  लाभ  उठा  रहे  ह  ।
 तक  ही  सीमित  रखा  जाये  या  ऐसे  स्थानों  में

 व्यवसाय  भी  विद्वेष  श्रेणियों  तक  सीमित
 यद्यपि  अधिनियम  की  धारा  २३

 रखा  जायें  ।  विधेयक  में  एक  उपबन्ध  द्वारा
 में  कहां  गया  है  कि  feat  ऐसे  अनुसूचित

 ऐसे  निश्चय  करने  को  सम्भव  बना  दिया  गया
 व्यवसाय  के  सम्बन्ध  में  यथोचित  सरकार

 और  यह  इस  पीवी  पर  वर्तमान  उपबंधों
 को  मजूरी  की  न्यूनतम  दर  निश्चित  करने

 की  आवश्यकता  नहीं  होगी  जिस  सम्पूर्ण

 का  स्पष्टीकरण  करता  हैं  ।

 राज्य  एक  हज़ार  से  कम  कमंचारी  विधेयक  का  खण्ड  ५  यथोचित  सरकारों

 ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  जिस  में  यह  व्यवस्था  को  एक  नया  अधिकार  देता  हू  ।  जब  न्यूनतम

 की  गई  हो  कि  कर्मचारियों  की  संख्या  एक  मजूरी  अधिनियम  बनाया  गया  उस

 हज़ार  से  अधिक  होने  पर  यथोचित  सरकार  कठिन  परिश्रम  करने  वाले  उन  मजदूरों

 मजूरी  निश्चित  करे  |  यह  को  रक्षण  देने  की  इच्छा  जोਂ  उचित  ढंग

 जनक  नहीं  हू  कि  किसी  बढ़ते  हुए  व्यवसाय  से  जीवन-निर्वाह  करने  के  लिये  आवश्यक
 को  अरक्षित  छोड़  दिया  जाये  ate  अब  यह  न्यूनतम  साधनों  से  भीਂ  वंचित  थे  ।  विधान

 विचार  हूं  कि  यह  पता  लगने  के  मण्डल  की  यह  इच्छा  न  कि  अधिक
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 जाये  जिस  &  कि  ७५  रु०  अथवा  हे
 वेतन  पाने  वाले  मज़दूरों  की  रक्षा

 रु०  प्रति  दिन  की  मजूरी  सीमा  हटा  दी

 परन्तु  आजकल  अधिनियम  जिस  रूप  में

 जायेगी  ।  इस  के  साथ  ही  साथ  सदन  यह

 यह  अनुसूची  में  वर्णित  उद्योगों  के
 बात  पसन्द  करेगा  कि  न्यूनतम  मजूरी  विधान

 चारियों  की  समस्त  श्रेणियों  पर  लागू  होता
 का  यह  ara  नहीं  है  कि  पर्याप्त  वेतन  पाने

 और  पर्याप्त  वेतन  पाने  वाले  अधिकारियों
 वाले  अधिकारियों  का  वेतन  निश्चित  करे  ।

 पर  भी  लागू  होगा  ।  एक  उदाहरण  के  लिए
 इस  यथोचित  सरकारों  को  यह

 नगरपालिका-निगम  तथा  पत्तन-न्यास
 निश्चय  करने  का  अधिकार  देना  आवश्यक

 अधिकार  के  अंतगर्त  आते  ह  ।  अधिनियम
 होगा  कि  अधिक  वेतन  पाने  वाले  कमंचा  रियों

 के  वत  मान  रूप  के  अनुसार  यह  आवश्यक  है

 कि  यथोचित  सरकारें  महत्वपूर्ण  स्थानीय
 के  लिये  न्यूनतम  वेतन  निश्चित  करने  की

 आवश्यकता  नहीं  |  उस  हद  तक  इस  संशोधन
 संस्थाओं  के  सफ़ाई  अधिकारियों

 से  यथोचित  सरकारों  को  यह  स्वविवेक  का

 तथा  प्रशासन  कर्ताओं  आदि  का  न्यूनतम  वेतन
 अधिकार  मिल  जायेगा  और  बम्बई  तथा

 निश्चित  करें  ।  अधिनियम  उन  पर  लागू
 अन्य  स्थानों में  मजदूर  संघों  जहां  वे

 होने  के  लिय  नहीं  हू  और  न  ही  यह  उन  पर
 समझते  थे  कि  उन  पर  प्रभाव  पड़ता  हैं

 उचित  ढंग  से  लागू  होने  के  योग्य है  ।  अतः
 यही  सुझाव  दिया  था  |

 विधेयक  के  खण्ड  ५  में  यथोचित  सरकारों

 को  यह  निदेश  देने  का  अधिकार  दिया  गया
 में  एक  विस्तृत  वक्तव्य  दे  कर  सदन  का

 है  कि  किसी  अनुसूचित  उद्योग  में
 अधिक  समय  नहीं  लूंगा  ।  में  जानता

 हूं
 कि

 चोरियों  की  उस  विशेष  श्रेणी  के  लिये  न्यूनतम  इस  सदन  ने  समय  समय  पर  न्यूनतम  मजूरी

 मजूरी  निश्चित  करने  की  आवश्यकता  नहीं  अधिनियम के
 धीरे  धीरे  कार्यान्वित  होने  पर

 है  जिसे  ७५  रु०  प्रति  मास  या  ३.  रु०  प्रति
 असन्तोष  प्रकट  किया  और  यह  विचार

 दिन  से  अधिक  मिलते  हों  ।  फिर  इस  के
 प्रकट  किया  हँ  कि  क्या  इसे  after  लागू  नहीं

 पश्चात  मजदूर  संघों  ने  वह  जिसे  वे
 किया  जा  सकता  है  ।  इस  असन्तोष  तथा

 अपने  विचारा नू सार  निम्न  मजूरी  सीमा
 जिज्ञासा  की  भावना  में  में  सदन  से  सहमत

 मानते  निश्चित  करने  के  विरुद्ध  विरोध
 और  निरन्तर  ही  राज्य-सरकारों  से  कहता

 किया है  ।  उन्हों  ने  संकेत  किया  है  कि  यदि  कोई
 रहा  हूं  कि  वे  यथा  दिव्य  तथा  पूर्ण रूप  से

 यथोचित  सरकार  यह  निश्चय  करती  हँ  कि
 अपने  उत्तरदायित्वों  को  पुरा  करें  ।  परन्तु  में

 ७५  रु०  या  अधिक  प्रति  मास  या  ३  रु०  प्रति

 दिन  पाने  वाली  श्रेणियों  को  अलग  कर
 सदन  को  आश्वासन  देता  हं  कि  इस  मामले

 में  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  को

 दिया  तो  मज़दूरों  की  एक  बहुत  बड़ी
 सहयोग  दिया  और  यदि  प्रगति  पुर्णतया

 संख्या  अलग  कर  दी  मुख्य कर  बम्बई
 हमें  सन्तुष्ट  नहीं  कर  सकी  है  तो  इस  का

 जेसे  व्यवसायों  आदि  में  ।  सरकार  कारण  यह  है  कि  अधिनियम  को  लागू  करने

 का  भी  यह  विचार है  कि  मजूरी की  एक  at  में  बहुत  सी  घोर  कठिनाइयां  हे  ।  फिर
 सीमा  अनुसूची  में  वर्णित  समस्त  व्यवसायों  समस्त  राज्य  काय  को  पुरा  करने

 का
 प्रयत्न

 पर  समान  रूप  से  लागू  नहीं  होगी  ।
 कर  रहे  और  मुझे  आशा  है  कि  वे

 विधेयक

 में  संसद  से  प्रार्थना  करूंगा  कि
 में  निश्चित  समय  के  समाप्त  होने  से  पहिले

 यूके के  खण्ड  ५  में  एक  ऐसा  संशोधन  किया
 ही  इसे  समाप्त  कर  देंगे  ।
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 सभापति  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत दू हुआ
 :  के  हितों  की  ओर  ध्यान  नहों  देता  ।  इस

 लिए  में  चाहता  हूं  कि  देश  के  सभी  प्रकार कि  न्यूनतम  मजूरी  १९४८,

 में  अग्रेतर  संशोधन  करने  के  विधेयक  पर
 के  उद्योगों  में  लगे  हुए  श्रमिक  इस  विधेयक

 के  अंतगर्त  आ  जायें ।
 किया  जाये  पी

 श्री  एम०  एम०  गुरु पाद स्वामी
 :  इस  के  अतिरिक्त  विभिन्न  राज्य  सरकारों

 माननीय  मंत्री  ने  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कुछ  के  बीच  एकजुटता  नहीं  है  |  इस  का  कारण

 बातें  कही  हें  ।  एप  ओर  तो  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ए  का  काय

 वे  कहते  हैं  कि  राज्य  सरकारों  ने  कुछ  देरी  नहीं  कर  रही  ।  अ।ज  हन  क्या  देखते  हैं  कि

 से  आदेश  जारी  किए  जिस  के  कारण  उन  कुछ  राज्य  सरकारें  विधान  को  स्वीकार  कर

 की  गलतियों  को  सुधारने  कीः  आवश्यकता  रही  हें  तो  अन्य  इस  के  उल्लंघन  के  निरुद्ध

 पड़ी  |  और  दूसरी  ओर  वे  कहते  दे  कि  राज्य  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  रहों  ।  श्रमिक  संघों

 सरकारें  सहयोग  देती  रही  हें  ।  यह  हमारी  ने  कई  बार  शिकायत  की  हूँ  कि  न्यूनतम

 समझ  से  बाहर  की  बात है  |,  मज़दूरी  अधिनियम  को  प्रचलित  नहों  किया

 वे  यह  भी  कहते  हें  कि  इस  विधेयक
 गया  परन्तु  सम्बन्धित  राज्यों  अथवा  केन्द्रीय

 सरकार  ने  इस  पर  कोई  क्रायंवाहो  नहों
 के  क्षेत्र  को  विस्तृत  नहीं  जा  सकता

 जिस  से  कि  सब  प्रकार  की  सेव  युक्तियों
 की  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  चाहिये  कि  इस

 अधिनियम  को  देश  के  सब  भागों  में  प्रचलित
 ay  और  कृषि  श्रम  को  इस  के  अन्तर्गत

 लाया  जा  सके  |
 करवाये  |

 में  एक  बात  आंकड़ों  के  सम्बन्ध  में
 इस  देश  में  लगभग  ७५  प्रतिशत  श्रमिक

 कृषि  काय  करते  हें  और  केवल  २०  प्रतिशत  कहना  चाहता  हुं  ।  सरकार  ने  अभी  तक  कोई

 श्रमिक  कारखानों  में  काम  करते  है  ।  हमें
 परिमाप  नहीं  किया  और  इस  कारण  विभिन्न

 प्रकार  के  उद्योगों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों प्राप्त  किये  हुए  आज  अठ  वर्ष  हो

 गये  परन्तु  हम  ने  कृषि  श्रमिकों  की  रक्षा  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  हमारे  पास  नहीं  हें  ।

 और  कल्याण  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  ॥  इसलिए  हम  नहीं  जान  संकते  कि  कितने

 प्रतिश्त  श्रमिकों  को  इस  विधेयक  से  लाभ माननीय  मंत्री  कहते  हं  कि  हम  ने  प्रगति

 की  है  और  प्रगति  कर  रहे  हें  ।  परन्तु  कृषि  पहुंच  रहा हूँ
 ।

 श्रमिकों  के  प्रति  कोई  न्याय  और  हित  का  अन्त  में  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  आप

 ara  नहीं  किया  गया  ।  हमारे  श्रम  मंत्री  ने  कल्याणकारी  राज्य  बनाना  चाहते  यदि

 जो  कभी  श्रमिकों  के  बड़े  नेता  थे  पद  संभालने  आप  आय  की  चाहते  यदि  अप

 अपनी  सद्भावना  का  परिचय  न्यूनतम  निर्वाह  स्तर  निश्चित  करना  चाहते

 दिया  |  हें  तो  इस  विधेयक  के  क्षत्र  को  वस्तुत  करना

 चाहिये
 दूसरी  बात

 यह  é  कि  ag  विधेयक

 अपूर्ण है  ।  इस  का  सम्बन्ध  केवल  कुछ  श्री  To  एन०  विद्यालंकार  :

 कारखानों  से  है  जिस  में  श्रमिकों  की  निश्चित  जनाब  चेयरमेन  जिस  बिल  पर  हम

 आज  बिचार  कर  रहे  मेरे  ख्याल  जितने संख्या  होगी  ।  भारत  में  आजकल  अधिकतर

 छोटे  उद्योग  हैं  ।  यह  विधेयक  इतना  रूढ़िगत  भी  मज़दूरों  के  क़ानून  सेंट्रल  गवर्नमेंट  से

 हूँ  कि  छोट  उद्योगों  में  लगे  हुए  श्रमिकों  पास  हुए
 उन  में

 सब
 से  कम  इस  कानू न
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 ए०  एन०

 मौजूद
 उस  के  अन्दर  काफ़ी  कमियां  हैं

 पर  अमल  हुआ  है  ।  बह  पहली  दफ़ा  नहीं  हैं

 और  उस  में  काकी  इस् प्रव् मेंट  की  आवश्यकता
 जब  कि  भारत  सरकार  की  तरफ़  से

 है  ।  सब  से  बड़ी  कमी  जो  इस  वक्त  अटेंड  मेंट
 मेंट  के  सामने  यह  तजवीज़  रक्खी  गई  हैं  कि

 पेदा हुआ
 sa

 से  भी  ज़ाहिर है
 ।  अगर

 मिनिमम  वेज  aH  करने  की  तारीखें  बदली
 स्टेट  की  गवर्तमेंट्स  प्री  तरह  से  सहयोग  न

 जायें  और  उन  कुछ  ज्यादा  समय  स्टेट
 दें  और  वह  उन  तारीखों  का  ध्यान  न  रक्खें

 गवर्नमेंट  को  दिया  जाय  |  इस  क़ानून  के
 कि  जिन  तारीखों तक  उन्हें  कम

 से
 कम

 ऊपर  स्टेट  गवन
 पेंट्स

 ने  बिल्कुल  भी  अमल
 उजरतें  मुक़र्रर  करनी  तो  उस  सूरत  में  इस

 नहीं  या  जहां  पर  अमल  हुआ  भी  है  और
 मौजूदा  क़ानून  के  अन्दर  सेंट्रल  गवन  मेंट  कुछ

 जहां  पर  कम  से  कम  उजरतें  मुक़र्रर  हुई  भी  नहीं  कर  सकती  और  केन्द्रीय  सरकार

 वहां  पर  भी  उन  पर  अमल  नहीं  हुआ  हूँ  ।
 सिवाय  इस  के  कि  फिर  पार्लियामेंट  के  सामने

 में  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  कह  सकता  हुं  कि  वहां  ta  हों  और  वह  उस  तासीर  को  और

 पर  इस  क़ानून  के  मुताबिक़  कम  से  कम
 उस  के  सामने  कोई  और  चारा  नहीं  रहता  है  ।

 उजरतें  मगर  हुई  है  ।  जहां  उजरतें  सारी  इसी  तरह  अगर  जो  प्रान्तीय  स्टेट

 की  में  ओप  को  बात  बतलाता
 गिनें  वह  बाक़ायदा  तौर  पर  जो  कमेटियां

 हूं  ।  fears  के  तौर  पर  रोड  afer  और
 बनती  वह  पूरी  तौर  पर  मजदूरों  के  नुमायां दे

 स्टोन  कृशांग  इंडस्ट्री  में  मिनिममਂ  वेज  सारी  इन  कमेटियों  पर  नहीं  रखते  और  मज़दूरों
 pas

 करने  के  लिए  कमेटियां  अताई  गई  का  उत  के  अन्दर  पूरा  प्रतिनिधित्व  ag

 तो  उत  में  हुआ  यह  कि  पी०  डब्ल्यू०  डी०
 रहता  तो  उस  सूरत  में  कोई  चारा  नहीं

 के  कुछ  मुलाजिम और  कुछ
 5.0 »)  दारों  के

 कोई  रास्ता  नहीं  कि  वह  अपनी  बात  मनवा

 मुलाजिम
 ले  लिये  गये  और  उन  को  मजदूरों  सकें  क्योंकि  मज़दूरों  के  सही  नुमाइंदे तो  वहां

 के  नुमाइन्दे  के  तौर  पर  पेश  किया  गया  और
 पर  होते  नहीं  और  न  ही  कुछ  इंडस्ट्रीज़

 जो  चाहा  या  जो  कुछ  मिनिमम  वेज
 सूची  में  बढ़वा  सकते  हैं  ।  खास  स्टेट्स  के  अन्दर

 करने  की  रुवाह्िश  उन  से  वैसा  करवों
 खास  इंडस्ट्रीज़  हू  जिन  के  सम्बन्ध  में  वहां  के

 लिया  गया  और  इस  तरह  fatqra  वेज  वहां
 मज़दूर

 समझते  हे  या  मजदूरों  में  काम  करने

 पर  मुक़र्रर  की  गई  |  मज़दूरों  के  सहज  नुमायां दे  वाले  कार्यकर्ता  समझते  ह  कि  फलां  फलां

 जो  कि  यह  कह  सकें  कि  उजरतें  क्या  मक़सद
 इंडस्ट्रीज़  को  सूची  में  बढ़वाना  अ/वब्यक

 होनी  किस  तरह  मुक़र्रर  होती  क्योंकि  उन  इंडस्ट्रीज  में  उजरतें  बहुत  ही  कम

 उन  कमेटियों  में  नहीं  लिये  गय  ।  में  और  भी
 आज  की  हालत  में  उन  के  पासਂ

 कुछ  कमेटियों  के  बारे  में  जो  दूसरे  सूबों  में
 चारा  मौजूद  नहीं  हैं  कि  मौजूदा  ऐक्ट  के  रहते

 बनायी  जानता  हूं  कि  उन  में  भी  मज़दूरों
 उस  सूची  में  इज़ाफा  कर  जब  तक  कि

 के  सही  नुमाइन्दे  ले  कर
 उन

 के  जरिये  उजरत  स्टेट  गारमेंट्स  कोई  कोआपरेशन  देने  को

 मुक़र्रर  नहीं  की  बल्कि  उन  कमेटियों  तैयार  न  हों  और  eee
 गवन  मेंट्स  उन  शेड्यूल

 में  भी  इसी  प्रकार  से  नुमाइन्दे  ले  लिये  गये  के  अन्दर  कोई  इज़ाफा  कर नेको  तैयार  न  हों  ।:

 और  वहां  भीं  चूंकि  नॉमिनेशन  इसलिए  वेल्ज़  ह मुक़रर ्य  होने  के  बाद  कोई  ऐसा

 जिन
 को  भी  नामिनेट  किया

 उन  से  नहीं  कि  अगर  उस  के  ऊपर  AFAR.

 मन  चाही  वेज  मुक़र्रर करवा  ली  गयी  ।  नहीं  तो  कोई  तरीक़ा  नहीं  जिस  के

 जरिये  उस  के
 ऊपर

 अमल  कराया  जा
 सके ॥

 आज
 जिस  शक्ल

 में  यह  क़ानून  हमारे  सामने



 १४६१  न्यूनतम  मजूरी  १५  दिसम्बर  १९५३  विवेक  १६२

 पंजाब  के  सम्बन्ध  में  म  कह  सकता  हूं  sit  टो०  ato  fazsa  राव

 fe  एग्रीकल्चर  के  अन्दर  भी  कम  से  कम  पांच  वर्ष  पत्र  जब  इस  मूल  अधिनियम

 उजरतें  मुक़र्रर  हुई  कम  से  कम  मज़दूरी  को  पारित  फिया  गया  था  तो  प्रत्येक  ब्यक्ति

 मुक़र्रर  हो  चुकी  लेकिन  वाक़या  यह है
 कि  समझता

 था
 कि  सरकार  इसे  क्रिया

 आज  तक  उस
 पर  कोई  अमल  नहों  हुआ  और  कवित  करना  चाहती  है  ।  परन्तु  वर्ष  प्रति  वर्ष

 जिस  गवर्नमेंट  से  कहा  जाता है
 कि  उस

 इस  का
 काल  आगे

 बताया  जा  रहा  है
 ।  २१

 पर  अमल  नहों  होता  तो  वह  कहती  हूँ  कि  दिसम्बर  १९५४  तक  इस  के  प्रवर्तन  की

 इतने  इंस्पेक्टर  कहां  से  लाये  इतना  कालावधि  बढ़ाते  हुए  यदि  मंत्री  यह  आदिवासी

 स्टाफ़  कहां  से  लाया  जो  इस  क़ानून  को  दिलाते  कि  भूतलक्षी  प्रभाव  से  मजूरी  दी

 इनको  करा  सके  और  इस  को  अमली  जामा  जाएगी  तो  हम  उन  की  सद्भावना  पर  विश्वास

 पहिना  सके  ।  मज़दूरों  की  जिन  की  उजरतें  करते  ।  परन्तु  मुझे  सन्देह  है
 कि

 वे
 कभी

 मक़बरा  होती  उन  के  पास  कोई  ताक़त  आश्वासन  को  पुरा  करेंगे  ।

 कोई  ऐसा  क़ानूनी  ज़रिया  नहीं  जिस  के  ज़रिये

 वह  अपनी  वात  को  मनवा  और  जो  उन  माननीय  मंत्री  कहते  हैं  कि  भाग

 के  राज्यों  में  इस  कारण  fra  के  प्रदान
 के  अधिकार  हें  उन  को  पुरे  तौर  से  ले  सकें

 ।

 में  यह  महसूस  करता  हूं  कि  जो  इस  वक्‍त  में  देरी  हुई  है  कि  उन्हों  ने
 अभी  तक  समितियां

 मिनिमम  वेजेस  अमेंडमट  बिल  हमारे  सामने  स्थापित  नहीं  कों  ।  मं  उन्हें  याद  दिलाना

 पेदा  इस  को  काफ़ी  सुधाराਂ  जाना  चाहता  हुं  कि  उन्हों  ने  अभी  तक  अन्तर्राष्ट्रीय

 में  इस  अमेंडमेंट  का  समान  करता  लेकिन  श्रमਂ  संगठन  के  अभिसमयों  अनुसनथंन

 नहों  किया  ।  स्वर्गीय  श्री  हरिहर  नाथ  शास्त्रो मं  साथ  ही  यह  समझता  g  कि  यह  तरमीम

 arnt  नहीं  है  ।  इस  ऐक्ट  को  हमें  बिल्कुल  नये  ने  आय-व्यकंत  संघ  में  बतलाया  था  कि  वह

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  अभिसमयों  के सिरे  से  बदलता  ओवर हाल  करना

 चाहिये  और  इस  को  ज्यादा  ताक़तवर  और  अनुमान  कराने  में  परेशानी  अनुभव  कर

 ज़िन्दा  क़ानून  बनाना  वरना  यह  रहे  हैं  ।

 मिनिमम  वेजेजऐक्ट  इस  तरमीम  के  साथ

 माननीय  मंत्री  ने  विश्वास  दिलाया  कि भी  एक  कमज़ोर  क़ानून  वना  रह
 दैनिक  ३  रुपये  और  मासिक  ७५  रुपये  की

 काग़ज़  पर  तो  बहुत  कुछ  लिखा
 न्यूनतम  मजदूरी  को  हटा  दिया  जायेगा  |

 लेकिन  मज़दूरों  को  सही  राहत  नहीं  मिलेगी  |  उन  का  तके  यह  था  कि  प्रशासक  और

 में  इस  मौजूदा  अमेंडमेंट  का  जो  कि  ऐक्ट  में  नियर  भी  इस  के  अंतगर्त  आ  जाएंगे  जबकि

 किया  जा  रहा  विरोध  नो  नहीं  करता  तथ्य  यह  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति  यह  समझता

 और  में  चाहता  हूं  कि  यह  पास  हो  है  कि  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  केवल

 लेकिन  में  यह  ज़रूर  चाहता  हूं  कि  मिनिमम
 शारीरिक  श्रम  करने  वालों  के  लिए  है  ।

 वेजेस  एक्ट  को  ज्यादा  ज़ोरदार
 बनाने  के

 परन्तु  यह  तके  ठीक  नहीं  हे  क्योंकि  यह

 लिए  हमारे  मिनिस्टर  area  इस  सारे  ऐक्ट  अधिनियम  सभी  कड़ा  परिश्रम  करने  वालों

 कों  फिर  से  रिवाइज  करें  और  एसा  कर  के
 के  लिये है  ।

 फिर  इस  को  एक  नये  ऐक्ट  को  सूरत  में

 प्रालियामेंट  के  सामने  लाय  ।  इन  अल्फ़ाज  विभिन्न  प्रान्तों  में  विभिन्न  समितियां

 के  साथ  में  अपनो  स्पीच  ar  करता  हूं  ।  स्थापित  की  जाती |  i  परन्तु  दुर्भाग्यवश
 उन  में

 593  PSD
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 टी०  बीं०  विट्ठल

 श्रमिक  संघों  अथवा  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  जायें  न्यूनतम  मारी  का  कोई  विधान  नहीं

 को  प्रतिनिधित्व नहीं  दिया  जाता  ।  इस  लिए  बनाया  जां  सकता  ।  १९५१  के  अन्त

 न्यूनतम  मजदूरी  अघिनियम  के  और  १९५२  के  आरम्भ  में  चाय  उद्योग

 जलावतन  में  देरी  हो  रही  हैं  ।  का  संकट  काल  सरकार  ने  उस  समय

 उद्योग  की  सहायता  परन्तु  सरकार

 कोयले  की  खान  के  श्रमिकों  के  सम्बन्ध
 की  इस  घोषणा  पर  भी  कि  श्रमिकों  पर

 में  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  यह  अधिनियम
 इस  का  प्रभाव  नहीं  पड़ना  श्रमिकों

 उन  पर  भी  लाग  होना  चाहिये  ।  यद्यपि  उन्हें
 पर  प्रभाव  पड़ा  ।  सरकार  ने  बिना  बचत  के

 अधिक  लाभ  नहीं  होगा  परन्तु  वे  अपनी

 साप्ताहिक  weet  के  लिए  मजूरी  पा  सकेंगे  |
 बागान  बनाए  जिन  में  श्रमिकों  के  वेतनों

 को  घटाया  गया  ।  इस  प्रकार  न्यूनतम  मारी
 उन्हें  सब  प्रकार  के  श्रमिकों  से  सख्त

 काय  करना  पड़ता  है  ।  और  सब  से  कम  वेतन  का  सम्बन्ध  जीवनांक  से  न  रह  गया  वरन्‌

 उस  का  सम्बन्ध  सम्बन्धित  उद्योग  के  सामना
 मिलता हैं  ।

 से  जोड़  दिया  गया  |  इस  से  पता  चलता  ह  कि

 सडकों  और  भवनों  की  रचना  मं  लगाय
 यह  न्यूनतम  मजूरी  नहीं  थी  बल्कि  एक

 गये  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  निवेदन  निश्चित  मजूरी  थी  ।  न्यूनतम  मजूरी  तो  वह

 कि  सरकार  स्वयं  सहस्रों  एसे  श्रमिकों
 है  जो  घटाई  न  जा  सके  ।  इस  लिए  म॑  इस

 को  रखा  हुआ  है  और  उन  की  न्यूनतम  मजूरी  निर्णय  पर  पहुंचा  हूं  कि  न्यूनतम  मजूरी

 निश्चित  नहीं  की  ।  इस  कारण  सरकार  के
 का  विधान  तभी  बनाया  जा  सकता  ह  जबकि

 स  कोई  नैतिक  अधिकार  नहीं  रह  जाता  संकट  काल  के  लिए  एक  विशेष  निधि  का

 कि  वह  अन्य  उद्योगों  पर  इन  अधिनियमों  eq
 हो  ताकि  उद्योग

 को  इस  बात  के
 को  लाग  कर  सकें  ।

 लिए  बाध्य  किया  जा  सके  कि  व  न्यूनतम

 अन्त  में  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  हे  मजूरी  दे  ।  अन्यथा  आप  को  यह  प्रत्याशी

 कि  चाहे  अधिनियम  के  प्रवर्तन  में  देरी  हो  देनी  चाहिये  कि  आप  उद्योगों  को  न्यूनतम

 जाए  परन्तु  मज़दूरों को  मजूरी  भूतलक्षी  मजरी  देने  के  लिये  बाध्य  करेंगे  और  उस

 प्रभाव  से  मिलनी  चाहिये  तथा  सरकार  को  pm
 थ

 फलस्वरूप  उत्पन्न  होने  वाले  परिणामों

 चाहिये  कि  वह  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम संगठन  के  को  संभालेंगे  |  बच्चों  की  शिक्षा  और  पेन्शन

 अभिसमयों  का  अनुमान  करे  ।  इत्यादि  के  लिए  ऐसी  विशेष  निधियों  का

 Fo  पी०  त्रिपाठी  उपबन्ध  इसलिए में  सरकार  और  योजना

 आयोग  का  ध्यान  विधान  की  इस  कमी  की
 मेरा  विचार  था  कि  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम

 के  प्रवर्तन  के  पांच  वर्षों  के  अनुभव  से
 ओर

 दिलाता  Fa  इस  कमी  को  दूर  करने

 अधिनियम  की  त्रुटियों  का  पता  लग  गया
 पर  ही  वह  स्थिति  उत्पन्न  हो  सकती  है  कि

 जब  कोई  उद्योग  अच्छी  स्थिति  में  न  हो  तो और  सरकार  उस  के  अनुसार

 नियम  को  संशोधित  करेगी  ।  परन्तु  इस
 भी  न्यूनतम  मारी  दे  |

 amas  विधेयक  में  प्रगति  करने  के  बजांय  उद्योग  अधिनियम  के  अधीन

 एक  मामले में  तो  कुछ
 पग

 पीछे  ही  हटा
 गया

 जो  उद्योग  बन्द  हो  जाए  सरकार  उसे  अपने

 अनुभव  तो  यह  बताता  हैकि  जब  हाथ  में  ले  लेती
 हैं

 और  संकटकाल
 के

 अन्त
 अधघिनियंमं  में  रक्षा  सीधी  उपबन्ध  न  किए  पर  उद्योगपति  फिर  उसे  लेते  हैं
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 और  कार्य  आरम्भ  कर  देते  हे  ।  बेकारी का  शी  ato  ate  गिरि  :  संशोधन

 समस्त  भार  श्रमिकों  को  ही  वहन  करना  प्रस्तावित किया  जा  रहा  है

 पड़ता  है  ।  संकटकाल  अधिक  समय  तक  नहीं

 वह  थोड़े  समय  के  पश्चात  समाप्त  श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :  में  इस  विधेयक

 हो  जाता  हूं  ।  उस  संकटकाल  के  म  के  सिद्धान्तों का  समर्थन  करता  हूं  और

 आशा  करता  हुं  कि  सरकार  निकट  भविष्य सरकार  से  अनुरोध  करता  F  एक

 करण  निधि  का  उपबन्ध  करना  चाहिये  |  में  एक  व्यापक  संशोधक  विधेयक  प्रस्तुत

 करेगी  ।  में  आशा  हुं  कि  न्यूनतम

 मजूरी  विधान  में  अग्रेतर  संशोधन  करते

 अब  निर्धारित  न्यूनतम  मजूरी  के  संबंध  समय  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दया  जायेगा

 में  कुछ  बातों  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  कि  सब  उद्योगों  में  सबਂ  प्रकार  के  श्रमिकों

 हं
 ।  यह  प्रदान  उत्पन्न  होता  हँ  कि  एक  परिवार  के  लिए  अवकाश  की  व्यवस्था  की

 में  एक  व्यक्ति  को  न्यूनतम  मजूरी  कमानी  देखा  गया  है  कि  विश्व  के  उन  सब  भागों

 चाहिये  अथवा  परिवार  के  प्रत्येक  स्त्री  और  में  जहां  श्रमिकों  छुट्टी  की  सुविधा  प्राप्त

 बच्चे  को  यह  मजूरी  प्राप्त  करनी  चाहिये  |  उन  की  कार्यक्षमता अधिक  है  ।  हमें  यह

 में  ने  न्यूनतम  मजूरी  समिति  में  यह  सुझाव  जांच  करनी  पड़ेगी  कि  हमारे  कौन  से  उद्योगों

 रखा  था  कि  कम  से  कम  बच्चों  को  रहने  देना  में  श्रमिकों  को  सप्ताह  के  सात  दिन  काम

 चाहिये  ।  न्यूनतम  मजूरी  के  विधान  को  इस  करना  पड़ता  हं  ।  इन  के  लिए  छुट्टी  का  प्रबंध

 प्रकार  का  पथ  प्रदर्शन  रहना  चाहिये  जिस  करना  आवश्यक  है  ।

 के  आधार  पर  न्यूनतम  मजूरी  समितियां

 मजूरी  निर्धारण  के  समय  काय  कर  सकें  |  में
 a

 श्री  बी०  एस०  afta
 इस  में  पहली  बात  यह  होनी  चाहिये  एक  माननीय  मंत्री  को  या  मंत्रालय  को  बधाई

 व्यक्ति  परिवार  के  लिये  न्यूनतम  मजूरी  नहीं  दे  क्योंकि  यह  विधेयक  एक  वर्ष

 प्राप्त  कर  सके  ।  दूसरे  बच्चों  को
 पहले  प्रस्तुत किया  जाना  चाहिये था  ।  श्री

 पालन  के  लिए  बाध्य  नहीं  करना  चाहिये  ।
 गिरि  श्रमिकों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए

 बच्चों  की  कमाई  अनुपूरक  कमाई  होनी  भाषण  तो  बहुत  करते  हें  किन्तु  उन्हों  ने

 चाहिये  ।  और  तीसरे  स्त्रियों  को  पुरुषों  के  अभी  तक  एक  एसा  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत
 समान  मजूरी  मिलनी  चाहिये  ।  यदि  वे  वैसा

 नहीं  जिस  से  कि  भारत  के  श्रमिक

 ही  काम  करें  ।  चाय  बागान  में  यह  मनोरंजक  समाज  में  अपना  उचित  स्थान  प्राप्त  कर

 बात  थी  कि  स्त्रियां  पुरुषों  से  अधिक  चाय  सकें  ।

 चनती  थों  परन्तु  उन्हें  मजूरी  कम  मिलती  थी  |

 भारत  में  ८०  से  ६०  प्रतिशत  तक

 आप
 ने  यह  उपबन्ध  किया  है  कि  जो  लोग  अति  कठिन  परिश्रम  करने  वाले

 उद्योग  ७५  रुपये  सासिकमजूरी दे  सकते  हैं  चाहे  वे  कारखानों  में  काम  करते  हूँ  या  कृषि

 उन  पर  यह  विधान  लागू  नहीं  होना  चाहिये  ।  में  ।  उन  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  देता  ।

 में  समझता  हूं  कि  जब  हमारा  देश  एक  प्रधान  मंत्री  कहते  हे  कि  सब  लोगों  को  पंच

 जनक  अहं-व्यवस्था  में  से
 गुज़र  रहा  हूं  तो  वर्षीय  योजना  को  बनाने  में  सहयोग

 से  न्यूनतम  मजूरी  विधान  के  लाभ  देना  चाहिये  किन्तु  इस  पंच  वर्षीय  योजना

 को  are  लेना  ठीक  नहीं है  ।  में  श्रमिकों  के  लिए  क्या  व्यवस्था  at  गई
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 इस  का  कोई
 wear उल  नहीं  और  न  ही  ज़मींदारों  तथा  कृषि कर  श्रमिकों  के

 बेकारी के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  इकट्ठ  किये  आन्तरिक  झगड़ों  at  निपटाने  के  लिए

 मजूरी-बोझ  तथा  समझौता-बोझ  बनाने  चाहिएं

 क्योंकि  कृषक  श्रमिकों  में  स्थायी  तौर  पर

 सौदा  करने  की  क्षमता  नहीं  होती  क्योंकि

 न्यूनतम  मजदूरी  fafeaa  करने  के

 वे  लोग  सुसंगठित  नहीं  होते  एवं  उन  का
 लिए  जो  प्रणाली  अपनाई  वह  बहुत

 दोषी  किया  जाता  है  |  अतएव  सरकार  को
 विचित्र  है  केवल  इस  बात  को  ध्यान  में

 इस  का  ध्यान  रखना  चाहिए  और

 रखा  जाता  है  fe  उद्योग  कितना  लाभ  कमा

 सकता  है  ।  इस  बात  पर  ध्यान  नहीं  दिया
 ही  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करनी

 चाहिए  कि  कृषक  श्रमिकों  को  अपने  आप
 जाता  कि  श्रमिकों  को  भोजन  मिलना  चाहिए

 को  सुसंगठित  करने  के  लिए  पूरी  पूरी  सुविधा
 और  उन  में  जीवन  निर्वाह  करने  की  शक्ति

 मिले  एवं  उन्हें  उन  के  श्रम  का  पुरा  पूरा

 होनी
 चाहिए  ।  परन्तु  आजकल  कारखाने

 लाभ  एवं  जेसा  कि  पूर्व वक्ता  न  कहा
 यह  चाहते  हे  कि  उन  का  खून  चूस  लिया

 जाये  और  उन्हें  निर्वाह  के  लिए  कुछ  न  दिया
 हू  कि  उचित  विधान  द्वारा  अधिकरण  श्रम

 प्रथा  को  प्रोत्साहन देना  चाहिए  ।  उस  विधान
 जाये  ।  इन  न्यूनतम  प्रमाणों  को

 में  इस  बात  का  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिए
 लागू  करने  में  भी  aga  विलम्ब  किया  गया

 है  ।  हर  वह  इस  काम  को  उठा  रखा  जाता
 कि  इन  श्रमिकों  at  सभी  सहकारी  संस्थाओं

 को  उचित  प्रोत्साहन  मिले  ।  किसी  भी  प्रकार
 है  ।  कुछ  श्रेणियों  को  अनुसूची  में

 लित  किया  गया  है  ।  कुछ  और  आज  तक
 का  शोषण  सहन  न  किया  जाना  चाहिए  |

 अतएव  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  जल्दी
 भी  अनुसूची  से  बाहर  हें  ।  में  मंत्रालय  से

 ही  श्रमिकों  at  चाहे  वे  कृषि कर  हों  अथवा
 प्रार्थना  करूंगा  कि  श्रमिकों  ay  सब

 औद्योगिक  उन  के  अधिकारों  एवं  सुविधाओं
 पूर्ण  श्रेणियों  को  न्यूनतम  मजदूरी  की  गारंटी

 को
 प्रत्याभूत  करने

 वाला  व्यापक  विधान
 देनी  चाहिए  ।  में  कृषि  श्रमिकों  के  बारे  में

 लाये  |
 भी  एक  शब्द  कहना  चाहूंगा  ।  भारत  के  लगभग

 ६०  प्रतिशत  लोग  कृषि  पर  निसार  करते

 भूमिहीन  कृषि  मजदूरों  की  कठिनाई  यह  डा०
 सत्यवादी

 हू  कि  उन्हें  वर्ष  में  केवल
 ४

 या  ५  मास ही  सूचित  :  सभापति  में  इस

 काम  मिलता  है  ।  न  ब्रिटिश  सरकार  ने
 बिल  के  विरोध  के  लिये  तो  नहीं  खड़ा

 इन्हें  पुरे  वर्ष  का  काम  देने  के  लिए  उठाये  लेकिन  श्राप  का  ध्यान  मजदूरों  के  उस  तबके

 थे  और  न  ही  कांग्रेस  सरकार  ने  उठाये  हें  ।
 की  झोर  दिलाना  चाहता  हूं  जो

 इस  लिए  में  माननीय  मंत्री  से  यह  अनुरोध  पेटियों  में  सफाई  का  काम  करते  हें  ।  यों  तो

 करूंगा  कि  वे  कृषि  मजदूरों  के  लिए  भी
 अब  तक  जितना  भी  हम  मजदूरों  के  लिये

 न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  करने  की  व्यवस्था
 करते  रहे  उन  में  सभी  जगह  उन्हें

 करें  ।  कृषक  श्रमिकों  के  लिए  न्यूनतम  meat  किया  गया  लेकिन  जहां  तक  इस

 aaa  निश्चित  करते  समय  हमे  यह  देखना
 बिल  का  सम्बन्ध  है  पंजाब  का  तजर्बा  मुझे  भी

 चाहिए कि
 उन  के  साथ  उचित  न्याय  किया

 है  ।  खासकर  उन  लोगों  के  सम्बन्ध  में  जो

 गया है  ।  म्युनिसिपैल्टियों में  सफाई  का  काम  करते  हैं  ।



 १४६९  न्यूनतम  मजूरी  १५  दिसम्बर  १९५३  विधेयक  2¥y90

 अभी  पंजाब  का  पक्ष  विद्यालंकार जो  होल  टाइम  वाला  झगड़ा  म्यूनिसिपल लेबर

 अपके  सामने  रख  रहे  यह  बात  के  ऊपर  से  हटा  दिया  जाय  ।

 उन्होंने बताई  थी  fe  जो  खेतिहर  मजदूर
 इसके  अलावा  हमारे  यहां  पंजाब  में  प्रभी

 टें  उनके  लिये  कम  से  कम  उजरतें.तो  दो  साल
 एक  नई  बात  पैदा  हई  ।  पिछले  दिनों  सरकार

 हुए  मुकरंर  हो  चुकी  लेकिन  उन  पर  कभी  q  उन  सरकारी  कर्मचारियों के  लिये  जिन्हें

 तक  wat  नहीं  हना  ।  म्युनिसिपल  लेबर  के  १००
 रु०  से  कम  वेतन  मिलता  था  महंगाई

 विषय  में  भी  मुझे  बताना  है  कि  उन  के  लिये  के  भत्ते में  पांच  रुपयों  का  इजाफा  किया  था  ।

 जो
 दो

 साल  हुए  ऐसी  उजरतें  मुक़र्रर  हुई

 उन  पर  अमल  करने  में  म्यनिसिपैल्टियों
 पंजाब  में  जब  दूस  रे  मुलाजिमों  के  लिये  यह  पांच

 रुपये  दिये  गये  तो  हम  ने  म्यनिसिपैल्टियों मे
 उन  मालिकों  कितनी  चालाकी  are  कितनी

 काम  करने  वाले  मजदूरों  के  लिये  भी  इन  पांच
 अजीब  व  गरीब  हरकतें की  हू  जिससे कि  उन

 लोगों  को  जो  कुछ  था  वह  भी  उन  तक
 रुपयों  की  मॉंग  की

 ।
 लेकिन  हमें  यह  बताया

 गया  उनको  यह  पांच  स्वयं  इस  लिये  नहीं पहुंचे न  सके  ।
 दिये  जाते  कि  मिनिमम  aster  तय  करते

 उनके  लियेਂ  जो  उजरत  मकसद  की  गंई  थी  वह
 UH  बात  तो  यह  हैं  कि  पंजाब  की

 area  इन्क्लूसिवਂ  थी  ।  उस  में  महंगाई भत्ते

 निसिपैल्टियों  में  जहां  जहां  इस  कम  से  कम
 की  जगह  श्रलाहदा  नहीं  थी  |  इस  लिय  उन

 उजरतों  के  मामले
 पर

 कमल  किया
 को  वह  पांच  tay  नहीं  दिये  जाते  ।  इसके

 अक्सरीयत  ऐसी  कमेटियों  की  हैं  जिन्होंने  कि
 विषय  में  हमारा  झगड़ा  पंजाब  से  चल

 मजदूरों  की  संख्या  कम  करके  बाकी  को  उजरतें

 देना  शुरू  जिसका  मतलब  यह  था  कि
 रहा  हैं  ।  में  यह  कहूंगा  कि  यह  मिनिमम  वेजन

 जो  पंजाब  में  म्यूनिसिपल  लेबर  के  लिये  मकसद

 हाथ  से  मजदूरों  से  लेकर  कौर  मजदूरों
 की  वह  उनके  लिये  एक  डिसेबिलिटी

 की
 बेरोजगारी  बढ़ा  कर  बाकी  मजदूरों  को

 बन  गई  ।  इस  बात  के  लिये  कौर ar  भी
 उन्हीं  से  छीना  हम्ना  रुपया  वेतन  के  रूप  में

 उन  को  कोई  लाभ  देन  में  इस  तरह  का  व्यवहार
 दे  दिया  गया  ।  इस  के  लिये  पार्ट  टाइम

 उन  लोगों  को  मिल  रहा  है  ।  इस  की  तरफ  में
 होल  टाइम  स्पीयर्स  की  बात  बनाई  गई

 आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 कारण  बताया  गया  कि  यह  लोग  पार्ट-टाइम

 थे  और  अब  हम  उन्हें  होल  टाइम  रख  कर  इसके  साथ  ही  समय  की  बात  ह  कि  काम

 यह  मिनिमम  वेजेज  दे  रहे  हें  ।  लेकिन  करने  के  लिये  कितना  हो  उसके

 लिया  यह  है  कि  जहां  तक  स्पीयर्स  की  बात  साथ  ही  हफ्तेवार  set  है  जो  कि  करीब

 सफाई  करने  वालों  की  बात  उस  को  जब  करीब  सेब  मजदूरों  के  लिये  होती  है  ।  लेकिन

 हम  सुबह  पांच  घंटे  के  लिये  एंगेज  कर  लेते  इस  सफाई  पेशे  वाले  मजदूरों  के  मामले  में  यह

 हूं  तो  वही  उस  मजदूर  के  काम  का  है  ।  चीज  हम  नहीं  दे  रहे  हें  ।  म्यनिसिपैल्टियों में

 उन  पांच  घंटों  के  बाद  जब  वहां  से  पार्ट-टाइम  जहां  भी  यह  लोग  काम  करते  इन्हें  कोई

 काम  करके  वह  निकलता  है  तो  उसके  लिये  भी  छुट्टी  area  के  लिये  नहीं  दी  जाती  ।

 कोई  काम  बाकी  नहीं  रह  जाता  |  इस  इसी  तरह  से  काम  करने  के  घंटों  की  बात  भी

 लिये  मं  भ्रामक  ध्यान  इस  कौर  दिलाऊंगा  कि  हैं  ।  दूसरे  मजदूरों  के  मुकाबले  में  ऐसे  मजदूरों

 जब  इस  कानन  पर  कराने  के  लिये  कोई  के  काम  का  नेचर  ऐसा  हूं  कि  जब  हम  दूसरे

 हिदायत  जारी  की  जाये  तो  इस  बात  का  मजदूरों  से  घंटे  काम  करवाते  हें  तो

 खयाल  रक्खा  जाय  कि  यह  पार्ट  टाइम  ak  इन  मजदूरों का  छः  घंटों  का  काम  सेहत  के
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 एतबार  मेहनत  के  ऐतबार  हर  एतबार  at  हमें  देखना  चाहिये  कि  उस
 पर

 सही
 कमल

 से  उन  के  झाठ  घंटों  से  ज्यादा  होता  है  ।  हो  रहा  है  या  नहीं  गौर  उससे  उन  को  वह  लाभ

 पहुंच  रहा  है  या  नहीं  कि  जिन  को  लाभ

 इसलिये  इस  किस्म  की  हिदायत  होनी  चना  चाहिये  ।

 चाहिये  कि  जब  मिनिमम  वेजेज  ऐक्ट  के
 श्री  दामोदर  मेनन  )  यहां

 हत  रूल्स  बनाए  या  जो  बनाए  जा  चुके

 उनमें  इस  प्रकार  से  संशोधन  किया  जाय  तक  कि  कांग्रेस  दल  के  सदस्यों  की  बराबर  यह

 कि
 इन  के  काम  करने  के  घंटे  दूसरे  मज़दूरों

 शिकायत  रही  है  कि  श्रम  विधान  को  लागू

 के  मुक़ाबले
 में

 कम
 सफाई  पेशा  करने  में  सरकार  पूरे  उत्साह  से  काम  नहीं  कर

 मजदूर  ऐसे  वातावरण में  रहते  हैं  कि  जो  सेहत  रही  है  ।  इस  मामले  में  भी  हम  देखते  हें  कि

 केन्द्रीय सरकार  तथा  राज्य  सरकारें  नतम
 के  लिये  घातक  हानिकारक है

 ।
 उन  के  लिये

 दूसरे  मज़दूरों  की  तरह  ज्यादा  से  ज्यादा
 मजूरी  भ्र धि नियम  को  लागू  करने  में  कुछ

 रखना  एक  जुल्म  है  ।  तो  इस  तरफ़
 में  इच्छा  नहीं  रही

 न
 उन्होंने  इसे  लागू

 करने  लिए  उत्साह  ही  दिखाया  हैं  ।  कौर
 झपका  ध्यान  दिला  रहा  हूं  ।

 wet  कारण  हे  सभी  राज्य  सरकारों में  इस

 साथ  ही  यह  भी  बात  है  जो  कि  are  श्री  अधिनियम  को  लागू  करने  के  लिए  ata
 विद्यालंकार  जी  ने  कही  कि  हमें  देखना  चाहिये  समय  की  मांग  करते  हुए  माननीय  श्रम  मंत्री

 कि  इस  पर  कमल  भी  है  या  नहीं  ।  हमें
 दयनीय  स्थिति  में  बराबर  हमारे  सन्मुख

 सिर्फ़  इतना  ही  नहीं  देखना  है  कि  क़ानून  पास  जाते हैं  ।  हमें  समय  बढ़ाने  में  कोई  आपत्ति

 हो  गया  और  फिर  उस  में  ढीले  हो
 नहीं  है  किन्तु  हम  तभी  समय  बढ़ा  सकते  हैं

 बल्कि  यह  भी  देखना  है  कि  उस  पर  अमल  भी  जबकि  माननीय  श्रम  मंत्री  हमें  इस  बात  का

 हो  रहा  है  या  नहीं
 ।

 इस  पर  हमें
 पंजाब  में

 झा इवा सन दें  कि  भविष्य  में  वे  समय  बढ़ाने

 अमल  कराने  के  लिये  कई  बार  अन्दोलन
 की  मांग  नहीं  करेंगे  ।  wet  हम  एक  वर्ष

 ait  जहद  करनी  पड़ी  है  भ्र ौर  तब  भी  का  समय  दे  रहे  हैं  |

 छः  महींने  तक  एक  भ्रान्दोलन  करने  के

 माननीय  श्रम  मंत्री  ने  कहा  हैं  कि  कृषि
 बाद  यह  अमल  में  पाया  हैं  ।  फिर  भी  मजदूरों

 को  मिनिमम  वेजेज  उस  वक्त  से  नहीं  दी  गयीं  ।  मजदूरों  पर  इस  अधिनियम  को  लागू  करने  में

 कुछ  कठिनाइयां हें  ।  देश  के  मज़दूरों में  af

 दूसरी  वात  कमेटियां  बनाने  के  बारे  संख्या  कृषि  मजदूरों  की  है  ।  यदि  उनके  साथ

 उन  के  मेयर  रखने  के  लिय  जिसकी  तरफ़  हम  न्याय
 न

 कर  सके  तो  में  कहता  हूं  कि  हम

 इस  बात  का  दावा  नहीं  कर  सकते  किਂ  श्रमिकों विद्यालंकार  जी  ने  भी  इशारा  किया  ।  हम  ने

 पंजाब  में  यह  बात  देखी  कि  एक  ऐसे  सज्जन  के  सम्बन्ध  में  बनाये  जाने  वाले  विधान  के

 जो  दाहर  की  सफ़ाई  के
 काम

 से  ताल्लुक  रखते  मामले  में  हम  प्रगति  कर  रहे  हैं  ।  अतएव  में

 थे  उन  को  खेतिहर  मज़दूरों  की  एक  कमेटी
 राशा  करता  हूं  कि  इस  उपबन्ध  के  अनुसार

 का  मेम्बर  बनाया  गया  ।  यह  तो  बात  ऐसी
 जो  समय  मिला  है  उसमें  इस  विधान  को  लागू

 करने  के  लिए  ate  भी  अधिक  प्रयत्न  किया ही  हुई  कि  जैसे  पेट  के  दर्द  का  इलाज  कराने  के
 जायगा  |

 लिये  किसी  इंजीनियर  को  बुलाया  जाय  ।

 तो  देखना  यह  होगा  कि  जो  क़ानून  हम  यहां  अरब  में  इस  संशोधन  विधेयक  के  खंड  ४

 पर  पास  करते  हें  उस  पर  भी  होता  हैं
 को  लेना  चाहता  हू  ।  श्रम  मंत्री  ने  अपने  भाषण
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 में  कहा  था  कि  इसका
 ae

 ag  है  कि  अधिक  अन्याय  कर  रहे  हों  |  स्थिति  एवं  ad  उद्योग  से

 वेतन  पाने  वाले  कर्मचारी  जसे  इंजीनियर  शादी  उद्योग एवं  प्रत्येक  राज्य  में  बदलती रहती  हैं

 न्यूनतम मजरी  अधिनियम  के  उपबन्धों  के
 थ्री  दामोदर  मेनन  यदि  बम्बई  बन्दर

 अधीन नहीं  में  श्रम  मंत्री से  यह  पूछना
 गाह  के  कर्मचारियों ने  माननीय  मंत्री  का

 चाहता  हुं  कि  क्या इस  खंड  का  तात्पर्य बम्बई

 बन्दरगाह के  कर्मचारियों  को  इस  न्यूनतम
 सुझाया  ढ्ञ्रा  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया है

 aaa  अ्रधिनियम  के  लाभों  से  वंचित  रखना
 तो  मुझे  इंस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहना

 माननीय  मंत्री  के  इस  श्राइवासन  के  आधार  पर

 है  ।  श्रम  मंत्री  ने  ही  इस  खंड  के  सम्बन्ध  में

 संशोधन  रखा  है  ।  मेरा  aaa  विचार  है  कि
 कि  एक  साधारण  समझौता  हो  गया  में

 अपनी  बात  पर  अधिक  जोर  नहीं  देता  ।

 सम्पूर्ण  खंड  को  ही  विधेयक  में  से  निकाल  देना

 चाहिए  ।  इसकी  बिल्कुल  भी  शभ्रावश्यकता  अब  में  खंड  ६  घारा  ३१  की

 लेता  हूं
 ।  में  यह  जानना  चाहता नहीं  है  ।  यदि  माननीय  श्रम  मंत्री  का  उद्देश्य

 बम्बई  बन्दरगाह  के  कर्मचारियों उसी  हूं  कि  धारा  ३  की  उपधारा  (१)  के  खंड

 के  wey  कर्मचारियों  को  न्यूनतम  मारी  के  उपखंड (१)  के  भ्रमित  विश्वास  के

 धार  पर  WIA  इसे  मान  कर  इस  प्रकार
 झधघिनियम  के  लाभों  से  वंचित  करने  का  नहीं

 हूं  तो  उन्हें  इस  खंड  को  विधेयक  में  से  निकाल  की  दरें  निश्चिंत  की  जा  रही  थींਂ  शब्द  यहां

 देना  चाहिए  ।  क्यों  जोड़े  गये  हैं  ?  इन  दादों  के  बिना  ही  यह

 खंड  ठीक  है  एवं  ale  इन  शब्दों  को  निकाल

 भी  दिया  जाय  तो  भी  माननीय  मंत्री  के  उद्देश्य
 श्री  alo  ato  गिरि  :  यही  बात  सभी

 की  पूति  हो  ज़ाती  है  ।  मान  लीजिए  कि  कोई

 अकार  के  चाहते  हें  ।  उपयुक्त  सरकार  उचित  सरकार  वे  १९४५२ की  feel

 को
 अ्रधिकार  देते  हुए  वे  इस  उपबन्ध  को  के  बाद  कोई  न्यूनतम  वेतन  निश्चित किया  हूं

 लित  करना  चाहते  हें  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  तो  मंत्री  जी  का  विचार  उन  अ्रधिचियमों को

 q  उपयुक्त शक  सरकार  से  बातचीत  करने  में
 मान्यता  देना  हैं  ।  इन  शब्दों  के  बिना  भी

 हजामत  होंगे  .।  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  उनके  विचार  की  पूर्ति  हो  जाती  हैं  ।  अतएव

 के  लिए  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  बम्बई  बन्दर  में  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  उन्होंने  ये  शब्द

 गाह  के  मामले  में  यह  न्यूनतम  मजरी  वहां  क्यों  जोड़े  हें  ।  क्या  वह  अन्यथा  यह

 नियम  ३००)  तक  वेतन  पाने  वालों  तक  पर  भव  करते  हें  कि  सरकार  द्वारा  निश्चित  की

 लागू  होता  है  ।  कुछ  ऐसे  भी  हो  सकते  हैं  जिनहें  गई  दरों  के  लिए  कमंचारी  उनको  चुनौती

 )  मिलते  हों  ।  wave  कर्मचारियों ने  |

 कहा  था  कि  यदि  हम  कोई  सीमा  निश्चित  करते

 हूं  तो  उनको  कठिनाई होगी  ।  fae रूप  से
 पी  वी०  ato  गिरि

 :  बिल्कुल  ठीक  यही

 बात है
 वह  यह  चाहते  थे  कि  कोई  भी  सीमा  निश्चित

 न
 की  जाय

 ।  सरकार का  विचार  श्री दाम दर  क्या  इस  प्रकार

 जसा  कि  वेतन  भुगतान  अधिनियम  में  उल्ला  की  कार्यवाहियों  को  कर्मचारियों

 खित  200)  की  सीमा  निश्चित  करना  था  द्वारा  फिर  चुनौती  देने  की  छूटਂ  हम  नहीं दे

 किन्तु  हमने  अनुभव  किया  बम्बई  रहे हैं  ava  यदि  माननीय  मंत्री  को  कोई

 गाह  के  सभी  प्रकार  के  कर्मचारियों के  sear  आपत्ति  न  हो  तो  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  वे

 वदन  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  सम्भव  ह्म  इन  दादों को  निकाल  दें  ।
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 श्री  नानादास  के  बाद  से  राज्यों  में  इस  प्रकार  का  रवैया  चल

 सुचित  रहा है  |  अतएव  मंत्री  जी  का  अधिक

 कार्यों  की  मज़दूरी  के  बारे  में  दर  निश्चित
 मांगना में  तो  न्याय  संगत  नहीं  समझता  |

 करने  के  लिए  nate  सीमा  निश्चित  करने  में

 बिधान  बनाने  वालों  का  इरादा  क्या  था  ?
 माननीय  मंत्री  का  कहना  हैं  कि  भिन्न

 भिन्न  प्रकार  की  संस्थानों  में  न्यूनतम  मजूरी
 उनकी  इच्छा  थी  कि  भ्र धि नियम  के  उपबन्धों  हर

 को  लागू  करने  में  कोई  देरी
 न

 हो
 ।

 मूल

 निश्चित  करने  में  राज्य  सरकारों  को  बहुत

 सी  कठिनाइयां  आइ  ।  भाग  राज्यों  में  यह
 नियम  के  अनुसार  अनुसूची  के  भाग  १  के

 अधिनियम  अभी  हालਂ  में  अर्थात  PEUR  में
 उद्योगों  संस्थाओं  में  न्यूनतम  मजदूरी

 लागू  हो  सका  है  अतएव  वे  पूरी  शर्तों  की  पूर्ति
 PRX  तक  तथा  प्रनुसूची  के  भाग  २  के

 न  कर  सकें  और  मज़दूरी  की  दरें
 उद्योगो ंमें  १९५२  तक  लागू  हो  जानी  चाहिए

 थी  ।  वें  तिथियां  निकल  गई  कौर  राज्य  सरकारें
 निश्चित  सम्बन्धी  सुसंगत  बातें  न

 दे  सकें  |  इसी  कारण  वह  शझ्रधघिक  समय  मांग
 उन  संस्थानों  के  लिए  न्यूनतम  मज़दूरी

 निश्चित  नहीं  कर  सकीं  |  इंसी  कारण  केन्द्रीय
 रहे  हूं  ।  में  यह  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि

 सदन  में  इस  विधेयक  को  लाकर  वह  राज्य
 सरकार  को  समय  बढ़वाना  पड़ा  झर  सन्‌

 gey r°) AY  में  अधिनियम  संबोधित  हुआ  |  सरकारों
 को  क्यों  आश्रय  दे  रहे  हे  ?

 माननीय  मित्र  फिर  समय  की  मांग  कर
 मिले  जुले  मद्रास  राज्य  में  तम्बाकू  के

 रहे  हें  ।  मेरी  समझ  में  एक  बात  नहीं  कि
 खेतों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के  लिए

 श्रमिकों  ने  अ्रपनी  मजूरी  निश्चित  पहले  ही  न्यूनतम  मजूरी  १९५१  में  निश्चित  हुई  ।  उस

 क्यों  न  करवानी चाही  ।  वर्षों तक  मजूरी  की
 समय  तम्बाकू  कर्मचारियों  को  कारखाना

 कर्मचारियों  के  अधीन  समझा  गया  इसी  कारण
 न्यूनतम  दरें  निश्चित  कराने में  यह  विलम्ब  वे

 क्यों  चाहते  हैं  ?  मजूरी  की  न्यूनतम  दरें  उन  पर  लागू  हुई  +

 किन्तु  मेरे  क्षेत्र  मैं  जमींदार  लोगों  ने

 म  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सदन  के  मंत्रियों  तक  पहुंच  की  रोक  सरपत  आपको  मुक्त

 सम्मुख  इस  प्रकार क  लायें  गय  संशोधक  करा  लिया  ar  बेचारे  निर्धन  श्रमिकों  को

 विधेयक  का  उद्देश्य  कर्मचारियों  को  लाभ
 न्यूनतम  मजूरी

 का
 कोई  लाभ

 न
 ह्ञझो

 |  इस

 पहुंचाना  नहीं  afr  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रकार  राज्य  सरकारें  जो  कि  ज़मींदारों  के

 मज़दूरी  की  न्यूनतम  दरें  निश्चित  करने  में  हाथ  में  जमींदार  दलਂ  की  शझ्रावस्यकताएं

 हुई  असफलता  का  समर्थन  करना  है  |  हमारे  एवं  उनकी  मांगों  कों  पुरा  करने  में  ही  लगी

 देश  में  श्रमिकों  सम्बन्धी  विधानों  को  लागू  रहती  हें  ।  और  यही  कारण है  कि  श्रमिकों

 करने  में  दी  प्रकार  की  प्रणाली  हैं  ।  केन्द्रीय  सम्बन्धी  विधानों  को  राज्य  सरकारें  लागू

 सरकार  तो  विधान  पारित  करती  है  शर  करने  में  विलम्ब  करेंगी  ।  राज्य  सरकारों  का

 राज्य  सरकारों  को  ये  विधान  लागू  करने  तो  यह  रवैया  बन  गया  हैं  कि  वे  श्रमिक  विधानों

 कौर  राज्य  सरकारों  का  यह  रवैया  के
 लागू  करने

 में  कौर  न्यूनतम  मजूरी

 है ंकि
 वे  इनके  लागू  करने  में  विलम्ब  करें  कौर  अ्रधिनियम  के  लागू  ald  में  स्थगन  करती

 अधिक  समय  ले  लें  ताकि  श्रमिकों  के  विधानों  हें  ।  इस  प्रकार  हम  श्रमिक  वर्ग  के  साथ  न्याय

 के  उपबन्धों  को  लागू  करने
 से  पुर्व  राज्य  में  नहीं  कर  रहे  उनके  हितों  को  हानि  पहुंचा

 उनके  मामलों  को  निपटा  सके  |  सन्‌  १९४७  रहे  इसी  कारण  में  कहता  हूं  कि  अवधि  की
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 एक  सीमा  होनी  चाहिए  जिस  तक  सभी  राज्य  क्योंकि  मुझे gr  विश्वास  है  कि  ये

 सरकारें  वास्तव  में  ज़मींदारों की  मांगों  के और  विशेष
 रूप  से

 भाग  राज्य  न्यूनतम

 सामने  झुक  जायेंगी  ।

 राज्यों  को  इस  प्रकार
 अ्रनुसूची के  भाग  २  के  wet

 कार्यों
 की

 aga सी  श्रेणियां  हैं  ।  माननीय  मंत्री  जी  इस  क्षेत्र  देने  के  में  विरुद्ध  हूँ
 ।

 data  विधेयक  के  द्वारा  झ्र धि नियम  के  मेरे  विचार से  फार्मों  पर  काम

 क्षेत्र
 को

 सीमित  करना  चाहते  हे  अ्रथवा  राज्य

 सरकारों  को  कुछ  क्षेत्र  देना  चाहते  ह  ताकि  वे

 केवल  नौकरी  की  कुछ  श्रेणियों  में  मजूरी  की  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  से  परामर्श  करना

 न्यूनतम  दरें  निश्चित  कर  सकें  ।  चाहिये  |
 वार्न  राज्य  में  फार्म  पर  काम  करने

 इस  विधान  को  लागू  करने  में  ढीलढाल
 वालें  तथा  के  विशाल

 संगठनों  के  होते  हुए  भी  वहां  पर  उक्त  नीति
 करने  के  लिए  श्रम  मंत्री  राज्य  सरकारों  को

 को  नहीं  अ्रपनाया  गया  वहां  पर  राज्य
 गौर  भी  विस्तृत  क्षेत्र  देना  चाहते  हें  ।  जैसा

 कि  मन  कहा  है  कि  राज्य  सरकारें  ज़मींदार
 सरकार  ने.दरें  केवल  उन  सुनारों  के  अझ्ाधघार

 पर  निश्चित  की  हूं  जो  उसे  झपने
 वर्ग  की  झ्राज्ञाप्नों  को  मानने  की  इरादी  हें  शर

 ये  जमींदार  लोग  श्रमिकों  को  मजदूरी  की
 ज़मींदारों  तथा  मंत्रियों

 से
 प्राप्य  हुई  थीं  ।

 ag  उचित  नहीं  हैं  ।  इस  कार्य  में  सरकारी
 न्यूनतम  दरें  देना  नहीं  चाहते  ।  इस  प्रकार

 अधिकारियों  तथा  जमींदारों  के  प्रतिनिधियों
 इस  उपबन्ध  के  भ्रनुसार  राज्य  सरकारें

 के
 अतिरिक्त  मजदूर  से  भी

 परामर्श
 एक  ताल्लुक  अथवा  एक  जिले  के  लिए  ही  दरें

 निश्चित  कर  सकती  हूं
 ।

 तथा  कुछ  श्रेणी  के

 कर्मचारियों  के  लिए  ही  न्यूनतम  दरें  निश्चित  मजूरी  की  उचित  दर  के  विषय  में  कोई  सही

 निर्णय  कर  सकते  हे  ।  मत  मेरा  सुझाव  यह  है कर  सकती  हू  |  अतएव  राज्य  सरकारों  को

 इतना  वित्त  क्षेत्र  देकर  ऐसा  विचार
 कि  सारे  राज्य  के  लिए  एक  ats  होना  चाहियें

 गया  है  कि  श्रमिकों  को  कोई  लाभ  न  दिया
 जो  इन  सब

 बातों  को  देखे  कौर  अपने  सुझाव

 ।  यही  नहीं  प्रत्येक  जिले  के  लिए  भी  एक

 किसी  स्थान  पर  मज़दूरी  की  न्यूनतम  दरों  की
 बोले  होना  चाहिये  क्योंकि  ort  कल

 प्रत्येक  जिले
 की  मजबूरियों  में अन्तर  हैं  ।

 ग  हूं  तो  इस  उपबन्ध  के  अ्रधीन  राज्य

 कार  केवल  उसी  ताल्लुक  जहां  कि  विरोध  सारे  राज्य  के  लिये  मज़दूरी  की  एक
 सी

 दर

 नहीं  रखी जा  सकती  क्योंकि
 डेल्टा  क्षेत्रों  में

 अ्रथवा  जहां  कि  जोरदार  मांग  की  गई  है  वहां

 तो  मज़दूरी  की  न्यूनतम  दरें  निश्चित  कर  शुष्क  ताल्लुक़ात  की
 अपेक्षा  मजदूरी

 की  दरें

 सकती  शौर  शेष  भाग  के  लिए  तथा  अन्य  ऊंची
 हैं

 प्रत्येक  जिलें
 के

 लिये  अलग

 अलग  मजूरी-बोझ  होना  चाहिये  |

 प्रकार  के  कार्य  के  लिए  टाल  सकती  है
 ।

 इस

 प्रकार  इस  उपबन्ध  का  प्रयोग  करके वे  श्रमिक  सभापति  महोदय  माननीय  सदस्य  जो

 वर्गों  को  बांट  सकती  और  श्रमिक  वर्ग  की

 शक्ति  को  कम  कर  सकती  हें  शौर  aT  उद्देश्य
 निकाल  दिये  जाने  के  संशोधन के  विरुद्ध  है  ।

 पूर्ति  के  लिए  उनकी  शक्तियों  का  प्रयोग  कर  यह-चाहते  हें  कि  पंक्ति  १  से  ५  तक

 निकाल  दी
 जायें  तो  इसका  अर्थ  यह

 कि

 क्षेत्र  देना  इस  कारण  घोर  है
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 होनी  चाहिये  ।  पर  इस  समय  वह  माष  ie  गई  थी  कि  मज़दूरों  का  काम  नहीं  बढ़ाया

 जा  सकता  कौर  न  उनको  मिलने  वाली
 कर  रहे  हं  वह  इसके  विपरीत हे  ।

 श्री  वी०  ato  गिरि  :  ऐसे  बोर्डों  की  लब्धियों  में  कमी  की  जा  सकती  है
 ।

 युद्ध  के

 काल  में  इम्फाल  की  सड़क  तथा  कुछ  हवाई
 व्यवस्था  की  गई  है  |

 ugt  के  निर्माण  के  समय
 से उस  काम  पर

 श्री  नानादास  :  में  कहना  यह  चाहता  हूं
 लगाये  गये  चाय  बागों  में  काम  करने  वाले

 कि  यदि  ऐसे  राज्य  जिला  तथा  ताल्लुक
 मजदूरों  को  उनकी  मजदूरी  के  भ्र ति रिक्त

 जोडे  होंगे  निश्चित
 गुड़  तथा  कुछ  Ara

 करने  वाले  प्राधिकारी को  इस  सम्बन्ध  में
 चीजें  रियायती  दरों  पर  दी  जाती  थीं  ।  PES

 सही  सही  जानकारी  दे  सकेंगे  कि  खास  तरह
 के

 से  जब  यह  प्रीमियम  लागू  मज़दूरों
 काम  के  लिए  किसी  खास  क्षेत्र

 में  मजदूरी  की
 को  मिलने  वाली  इन  सुविधाओं  में  कमी  की

 दरें  कितनी  होनी  चाहियें  ।  इसीलिये  में  यह
 जाने  लगी  |  चाय  प्लांटरों  का  यह  तक  था  कि

 सुझाव  दे  रहा  हूं  ।
 ये  चीजें  तो  मजदूरों को  दया  भाव  से  प्रेरित  हो

 कर  दी  जाती थीं  इन  के  सम्बन्ध में ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मजूरी  की  दरें

 धव  तथा  अन्न  के  रूप  में  भी  जो
 भी

 मजदूरों  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम
 लागू  नहीं  होता  ।

 करे  हित  में  लाभप्रद  निश्चित  की  जानी  इसके  विपरीत  चाय  बागों  में  काम  करने

 चाहिये  |  वाले  मजदूरों  के  संघ  ने  यह  तय  किया

 तरन्त  में  में  यह  निवेदन  करना  चाहता
 कि  यह  चीजें  मजदूरी  का  भाग  हैं  ।

 यह  प्रभी  तक

 हूँ  कि  समय
 का  यह  जाना

 श्र  राज्य  सरकारों  को  देश के  केवल  कुछ
 ग्र पी लीय  न्यायाधिकरण

 में  चल  रहा हैं  |  परन्तु  बेचारे
 भागों  में  ही  ate  केवल  कुछ  प्रकार  की

 रियों  के  लिये  न्यूनतम  दरें  निश्चित  करने  का  मजदूरों के  पास  इतना  धन  नहीं है  कि

 वे  वकील  इरादी  कर  सकें  अथवा  अपने
 जो  विस्तृत  अधिकार  दिया  गया  है  ag  उचित

 निधियों  को  कलकत्ता  इस  सम्बन्ध  में  भेज  सकें  |
 नहीं  है  ।  इससे  मजदूरों  को  लाभ  नहीं  पहुंच

 सकता  ।  इससे  केवल  नियोजकों  को  ही  लाभ
 खेद  हूं  कि

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार
 ने  मजदूरों

 के  लाभों  प्रावइ्यक  कार्यवाही  नहीं  की  ।
 पहुंचेगा  ।

 सर्मा
 इसके  उपरांत  सितम्बर-झ्रक्टूबर  CXR

 )
 में  चाय  के  सम्बन्ध  में  संकट  काल  उपस्थित

 न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  को  लागू  करने  के

 ढंग  को  देख  कर  लोगों  को  इस  सम्बन्ध  में  हसन  झर
 चाय  के  मूल्य  घट  गये  |  हमारा  यह

 सरकार  की  सद्भावना  पर  सन्देह  होता  है  ।
 कहना  कि  यह  परिस्थिति  कृत्रिम  रूप  से

 उत्पन्न  को  गई  क्योंकि  लन्दन  में  एक

 अब  देखिये  इस  विधान  के  बनने  पर  चाय
 बाजार

 खोली  गई  ग्रोवर  वहां  की  सरकार

 इसका  चाय  उद्योग  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  इस  सम्बन्ध  में  जो  सहायता  देती  वह  बन्द

 न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम
 के  बन  जाने  परਂ  कर  दी  गई  ।  फिर  भी  उसी  अनुपात  में  चाय  का

 बड़े  बड़े  चाय  बागों  के  स्वामियों
 ने  मजदूरों  मूल्य  बढ़ा  नहीं  ।  इस  प्रकार  इस  एक  ही  कार्य

 को  मिलने  वाली  उपलब्धियों  एवं  अन्य  से  ब्रिटेन  के  उपभोक्ताओं  को  मूल्य  की  कमी

 थानों  को  कम  करना  आरम्भ  कर  दिया  का  लाभ  प्राप्त  हुआ  गौर  wa  रूप  से

 Raft  विधान  में  यह  बात  स्पष्ट  रूप से  कही
 काफी  इंग्लैड  को  वापस  मिल  गई
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 जिस  समय
 यंह  परिस्थिति  उत्पन्न  तभी  उस  पर  तब  तक  विचार  नहीं  किया

 असाम  सरकार  ने  एक  भ्र लाभकारी  बागों  की  जायेगा  जब  तक  कि  नियोजकों  एवं  मालिकों

 aia  समिति  नियुक्त  की  जिसमें  मजदूरों  को  जो  हानि  उठानी  पड़ी  वह  पूरी  न  हो
 मालिकों  के  प्रतिनिधि  तथा  arara  विधान  जाये  |  बह  एक  सवेरा  निराली  व्यवस्था  है  ।

 सभा  के  कुछ  सदस्य  सम्मिलित  थे  ।  वह  समिति
 मजदूरों ने  इस  बात  पर  आपत्ति  की  है  भरोसा

 न्यूनतम  मजदूरी  में  संशोधन  कर  सकती  थी  ।  अपने  विरोध  का  प्रदर्शन  किया  हैं  ।  पर  ait

 किन्तु  समिति  के  अ्रनुदेशों  के  फलस्वरूप  कई  दशा  वैसी  ही  चल  रही है  ।

 चाय  बागों  में  न्यूनतम  मजदूरी  प्रचधिनियम
 में  सरकार  का  ध्यान  एक  बात  की  रोक

 लागू  नहीं  किया  गधा  र  एक  ही  चाय  बाग
 अर  श्रांकषित  करना  चाहता  हूं  ।  चाय  उद्योग

 में  मजदूरों  की  मज़दूरी  के  दो  स्तर  हो

 एक  तो  न्यूनतम  मजदूरी  के  बराबर  ब्रोकर  दूसरा
 के  एक  भाग  में  तो  न्यूनतम  मजदूरी  दी  जाती

 पर  दूसरे  भाग  जिसमें  चालानਂ
 उससे  कम  ।  यह  कम  वाला  स्तर  तथाकथित

 अलाभकारी  बागों  में  था  ।  यह  अनियमित
 कहलाने  वले  लोग  न्यूनतम  मजदूरी  का

 प्रीमियम  लागू  नहीं  होता  ।  कदाचित्‌  यंह
 दशा  wat  भी  जारी  है  ।  east देख  कर

 श्च्चयें  होता
 a

 न्यूनतम  मजदूरी
 एक  स्थानीय  शब्द  है  ।  शब्द  का  कार्य

 गंदा  होत है  |
 अधिनियम  बनाया  गया  था  कि

 कठिन  परिश्रम  वाले  उद्योगों  में  काम  करने  श्री  के०  पी०  त्रिपाठी :  इसका  ग्य

 बाले  मजदूरों को  कुछ
 लाभ  पहुंच  न  व्यक्तिਂ  होता  है  ।

 कि  उनको  हानि  पहुंचाने  के  उद्देश्य  से  ।  यह

 gat  लगाना  कि  कोई  बाग  झ्र लाभकारी  है  या  श्री  सर्मा  यह  भी  एक  विचित्र

 बहुत  मुश्किल  काम  क्योंकि  ata  बात है
 ।

 ऐसा  भेदभाव  क्यों  होना  चाहिये
 ?

 कारणों  से  इससे  सम्बन्धित  वास्तविक  तथ्यों  ऐसी  दशा  में  तो
 न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम

 एवं  रोका  को  एकत्रित  करना  सम्भव  नहीं  निरंक  है  ।  इसे  विधान  का  क्षेत्र  विस्तृत

 x  !  सम्भव  ह  जिन  व्यक्तियों  को  यह  काम  किया  जा  रहा  है  ।  में  इसका  स्वागत  करता

 सौंपा  गया  था  वें  योग्य  न  रहे  या  पुरे  परन्तु  परिस्थितियों  को  गम्भीरतापूर्वक

 arn  ठीक  समझने  के  बाद  ही  इसको  लागू qt  ase  a  मिल  सके  हों  agar  मालिकों

 ने  इस  सम्बन्ध  में  सही  सही  बातें  प्रकट  न  की  करना  उचित  होगा  ।  में  समझता  हुं  कि  चाय

 हों  समिति  के  पास  इस  काय  के  लिये  उद्योग  के  मज़दूरों  को  wea  उद्योगों  के

 पर्याप्त  समय  न  रहा  हो  |  यह  बड़े  आयें  दूसरों  की  बहुत  अधिक  मेहनत  करनी

 की  बात  हैं  कि  चाय  पर  संकट  प्रा  के  समय  पड़ती  है  ।  कदाचित  संसार  भर  में  सबसे

 केवल  मजदूरों  को  ही  हानि  उठानी  यदि  अधिक  मेहनत  का  काम  करने  वाले  चाय

 ऐसी  बात  तो  फिर  न्यूनतम  मज़दूरी  उद्योग  के  मजदूर  ही  हं  ।  चाय  एक  ऐसा  उद्योग

 नियम  का  प्रयोजन  क्या  है  ।  मजदूरों  ने  बहुत  है  जिसमें  ३००  से  १०००  प्रंत्तिदात  तक  लाभ

 प्रयत्न  किये  पर  उन्हें  किसी  प्रकार  की  सहायता  होता  है  ।  फिर  भि-मजदूरों  की  दशा  अत्यन्त

 नहीं  दी  गई  |  दयनीय  हूं  ।  हम  देखते  हें  कि  इस  उद्योग  के

 प्रबन्ध  के  लिये  ौर  अधिक  अ्रभारतीय  लोग

 जिस  विज्ञप्ति  के  द्वारा  उक्त  समिति  बाहर  से  बुलाये  गये  हें
 ।  इस  उपाय  से  तथा

 की  स्थापना  की  गई  उसी  में  यह  भीਂ  कहा
 अन्य  कुटिल  उपायों  के  द्वारा  ag  दिखाया

 गया  था  कि  मजदूरी  में  जो  कमी  की  गई  हैं
 जाता  हूँ  कि  आमदनी  कम  हो  रही है  ।
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 अब  मालिकों  ने  लपेटने  के  कागज  AIT अन्त में  में  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि

 सरकार  को  इन  सब  बातों  पर  उचित  ध्यान  बैठने  के  स्थान  के  लिये  पैसे  काटने  शुरू  कर

 देना  चाहिये  ate  यह  देखना  चाहिये  कि  इस  दिये  हें  ।  इस  प्रकार  सब  कुछ  कटने  के  बाद

 विधान  से  उन  लोगों  को  लाभ  जिनके  बेचारे  मजदूर  को  केवल  बारह  खाने  ही  मिलते

 हितार्थ  ag  बनाया  गया  है  ।  @  ।  जिन  परिस्थितियों  में  इन  मज़दूरों  को

 सभापति  महोदय  :  wa  से  जो  सदस्य
 काम  करना  पड़ता  है  उसको  देखते  हुए  तो

 उन्हें  अधिक  मजदूरी  मिलनी  चाहिये  ।  पर
 बोलें  उन्हें  चाहिये  कि  वे  इस  विधेयक  के

 बंधों  के  विषय  में  कुछ  अवस्य  कहें  ।  बोलने
 वास्तविकता  कुछ  कौर  ही  है  ।  मत  मेरा

 वाले  सदस्यों  को  प्रगति  बात  कहने  के  लिये
 निवेदन  यह  है  कि  जो  बोर्डे  राज्य  सरकारों  के

 केवल  दस  मिनट  का  समय  दिया  जायेगा  ।  सामने  पनी  सिफारिशें  रखने  के  लिये  बनायें

 श्री  के०  सी०  सोनिया  म
 गयें  wee  अपनी  सिफारिशों  का  आघार

 बीड़ी  उद्योगपतियों  को  होने  वाला  अत्यघिक
 मध्य  प्रदेश

 के  बीड़ी  उद्योगਂ  के  सम्बन्ध  में

 कुछ  बातें  कहूंगा
 ।  इस  सम्बन्ध में  मुझे  काफी

 बनाना  चाहिये  ।  तभी  इस  उद्योग  के

 मज़दूरों  को  कुछ  लाभ  पहुंच  सकता  हे  ।  यह
 जानकारी  भ्र  भ्रनुभव  है  ।  इसके  उपरान्त

 मेरा  पहला  सुझाव है  । में  कृषि श्रमिको ंके  सम्बन्ध  में  दो  एक  बातें

 कहूंगा  |  मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  यदि  मजदूरों

 मेरे  एक  प्रदान  के  उत्तर  में  यह  कहा  गया
 की  मजदूरी  में  से  कुछ  कटौती  करने  की  सरकार

 था  कि  मध्य  प्रदेश  में  बीड़ी  उद्योगਂ  में  काम  करने  marae  देती  तो  राज्य  सरकार  को  चाहिये

 वाले  मजदूरों  की  संख्या  केवल  एक  लाख
 कि  वह  ऐसी  दुकानों  के  मैनेजर  के  कार्यालय  में

 है
 ।

 में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  अनुमान
 इस  सम्बन्ध  में  सुचना  पत्र  लगवा  दे  कि  इन

 कटौतियों  की  शर्तें  क्या  ताकि  बिना  पढ़ें
 सर्वथा  गलत  है

 ।
 में  समझता हूं  कि  इस  उद्योगਂ

 में  कम  से  कम  दस  लाख  मजदूर  काम  करते  लिखे  मज़दूरों  को  ठगा  न  जा  सके  ।

 हे  ।  जब  हम  यही  नहीं  जानते  कि  इसਂ  प्रकार
 संशोधन  विधेयक  के  अधीन  राज्य

 के  मजदूरों  की  कितनी  तो  फिर  सरकारों  के  ऊपर  यह  बात  छोड़  दी  गई  है  कि

 न्यूनतम  मजदूरी  जो  बीड़ी  उद्योग  वे  न्यूनतम  मजदूरियों  में  संशोधन  करने  अथवा

 पर  भी  लागू  होता  के  प्रशासन  के  सम्बन्ध  उन्हें  फिर  से  निश्चित  करने  के  लिये  विधि

 में  हम  कया  कह  सकते  हें  |  द्वारा  निश्चित  पांच  वर्ष  की  सीमा  तक  प्रतीक्षा

 कर  सकती  हें  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यह इस  उद्योग  में  मजदूरों  को  बराबर  तम्बाकू

 के  सम्पर्क  में  ही  रहना  होता  है  ।  इसका  उनके
 कार्य  तुरन्त  आरम्भ  कर  दिया  जाना  चाहिये  |

 स्वास्थ्य  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  हैं  यहां  तक  कि  ma  में  कृषि-श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 एक  तीस  वर्षीय  नवयुवक  सत्तर  वर्ष  की  ay  कहूंगा

 ।
 में  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार के

 वाला  व्यक्ति  प्रतीतਂ  इस  प्रकार  उनकी  श्रमिकों  को  उससे  कहीं  अधिक  मजदूरी  मिलती

 बहुत  बुरी  दशा  है
 ।  PEXe  में  न्यूनतम  जितनी  कि  उन्हें  न्यूनतम  मजदूरी

 दूरी  भ्र धि नियम  के  अधीन  प्रति  एक  हजार  नियम  के  अधीन  प्राप्त  होती  ।  इसके

 बीड़ी  के  लिए  एक  रुपया  चार  कराना  मजदूरी  रिक्त  इनकी  मजदूरी  की  दरें  भिन्न  स्थानों  में

 निश्चित  की  गई  थी
 ।  पर  आजकल यह  मजदूरी  भिन्न

 भिन्न  हैं  ।  किसी  भी  राज्य  सरकार  के

 घट  कर
 केवल  बारह  कराना  ही  रह  गई  है  लिये  छ  मास  अथवा  एक  वर्ष के  काल  के
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 अन्दर  कृषि-श्रमिकों  के  लिये  न्यूनतम  मजदूरी  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  निश्चित  को  गई  होती  ।

 की  उचित
 दर

 निश्चित  करना  बहुत  महफ़िल  मेरा  सुझाव  तो  यह  है  कि  न्यूनतम  मज़दूरी  की

 काम  हे  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  काय  कल्पना  पर  निरन्तर  पुनः  विचार  करना

 के  लियें  निश्चित  काल  को  a 09  के  बजाय  चाहिए  |  क्योंकि  जो  अराज  बरच्छा  एवं  बराबर

 ZEXR  तक  बढ़ा  देना  चाहिये  ताकि  सब  पक्षों  है  वह  ws  वर्ष  नहीं  हो  सकता  are  उस  समय

 के  साथ  न्याय  हो  सके  ।  भ्र प्रचलित  हो  सकता  क्यों किप हमारा

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  श्रमिकों  के  लिए
 जीवनस्तर  प्रतिदिन  बदल  रहा  है  ।  में  यह

 कहना  चहता  हूं  कि  किसी  समय  विशेष  के
 माननीय  मंत्री  जी  बहुत  कुछ  करना  चाहते

 हू  किन्तु  वे  कुछ  कर  नहीं  पाते  ।  अतएव  में  लिए  न्यूनतम  दरों  का  स्तर  क्या  है  इसके

 प्रार्थना  करूंगा  कि  यदि  वह  यह  चाहते
 सम्बन्ध  में  कोई  कल्पना  होनी  चाहिए  |  भारतਂ

 सरकार  को  कम  से  कम  यह  करना  चाहिए
 हू  किये  श्रम  सम्बन्धीਂ  विवान  उनकी

 कि  वहू  यह  बताये  कि  अमुक  द्रमुक  जीवन
 अनुसार  जैसा  कि  वह  चाहते  हैं  श्रमिकों  के

 लिए
 भारतवर्ष  में  मानव  जाति  के  लिए कल्याणकारी  हों  तो  इनਂ  विधानों  के  लागू

 करने  के  लिए  वह  एक  ऐसा  अभिकरण  ७५ रख  न्यूनतम  जीवन  स्तर  समझे  जायेंगे  ।  केवल

 उसी  के झ्राधार  पर  कुछ  लाभ  हो  सकता
 जिस  पर  कि  वह  विश्वास  कर  सकें  ।  मुझे

 केवल  इतना  ही  कहना  था  ।
 शर  उसे  समान  रूप  से  सभी  पर  लागू  करना

 चाहिए  |  यदि  हम  शोषण  को  टालना  चाहते

 पंडित  एस०  alo  मिश्र  उत्तर-पूर्व  )
 :

 हें  तो  हमें  विधान  बनाने  चाहिए  ak  शोषण

 न्यूनतम  मज़दूरी  की  कल्पना  निश्चय  ही  हमने  करने  वाले  तथा  शोषित  किये  जाने  वालों के

 पश्चिमी  देशों  से  ली  हें  ।  यद्यपि  यहां  पर  तो  बीच  निपटारा  करने  के  लिए  कुछ  भी  न  छोड़ें  ।

 ये  केवल  पुण्पमयी  इच्छायें  जो  नਂ  तो  किसी  प्राप  न्यूनतम  मज़दूरी  निश्चित  करते  हें  तथा

 की  सहायता  करती  ह  are  न  किसी  दल  को  श्रमिकों  के  शोषण  की  उग्रता  भी  निश्चित

 कोई  श्रयुविधा  पहुंचाती  हें  शर  साथ  ही  कुछ  करते  हें  ।  मान  लीजिए  कि  are  किन्हीं

 प्राप्त  भी  नहीं  करतीं  ।  में  श्रम  मंत्री  को  यह  उद्योगों  के  लिए  कुछ  मज़दूरी  तो  निश्चित

 आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  जिस  प्रकार  करते  हें  किन्तु  झप  दोषी  की  मात्रा

 वह  हमारे  देश  की  Aa  कर  रहे  उससे  निश्चित  नहीं  तो  फिर  उद्योगपति  क्या

 कोई  लाभ  नहीं  होता  ।  चाहे  इससे  किसी  करेगा  ?  तब  बेचारे  श्रमिकों  का  कोई  संरक्षण

 दूसरे  दल  को  भले  ही  लाभ  हो  किन्तु  श्रमिकों
 नहीं  होता  |  अतएव  इस  न्यूनतम  मज़दूरी  में

 को  इससे  कुछ  भी  ACA:  नहीं  होता  |  न्यूनतम  काम  करने  की  मात्रा  का  भी  विचार  करना

 मजदूरी  का  क्या  aa  है  ?  उन  सिद्धान्तों  के  चाहिए  ।  कुछ  कृपालु  मित्रों  ने  सुझाव

 बारे  में  जिनके  अनुसार  राज्यों  को  न्यूनतम  है  कि  faa  उद्योगों  में  मज़दूरी  का  स्तर  9X)

 मजदूरी  निश्चित
 करनी

 न॑  तो  मूल  से  अधिक  है  वहां  के  कमेंचारियों  के  लिए

 विधेयक  में  अथवा  न  संशोधक  विधेयक  में  विवान  बनाने  की  बिल्कुल  भी  Water
 HAT

 पंजाबी  कुछ  कहा  गया  हैं  ।  श्रमिकों  की  aa  जब
 नही ंहै  ७५)  प्रतिमास दें  किन्तु  काम  के

 बहुत  बड़ी  मांग  होगी  तभी  हमारी  यह  दयालु  कारण  उनकी  जान  ही  ले  लें  ताकि  वे  २०

 सरकार  उनका  उद्धार  करेगी  ।  में  कहता  हूं  ay की  भ्र वस् था  में  ही  बूढ़े  हो  जाय॑  त्र  ३०

 कि  यदि  सामान्य  संरक्षण  देने  का  कोई  विचार
 वर्ष  तक  वे  मृत्यु  का  ग्रास  बन

 जय  |

 होता  तो  पहली  बात  यह  होती  कि  केन्द्रीय  इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखना  होगा

 सरकार  द्वारा  सभी  श्रेणियों  के  श्रमिकों  -  के  sire  भारतीय  परिस्थिति  के  ऐसी
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 एम०  सी ०

 प्रवर्तन  में  कोई  चाव  नहीं  ले  रही
 हें  ।

 मेरा स्थिति  पैदा  करनी  होगी  जिसमें  प्रत्येक

 व्यक्ति  ६०-७०  ag  तक  जीवित  रह  सके  कौर  सुझाव  है  कि  गृह  उद्योगों  तथा  खेतिहर

 सरकार  उसको  संरक्षण  दे  ।  हमारे  au  के  विषय  में  न्यूनतम  मजदूरी  की  समस्या

 पर  विचार  करने  के  लिए  विभागीय  जांच वासी  माननीय  मित्र  ने  वहां  के  चाय  बागानों

 के  मज़दूरों की  सुदेशा  की  प्रो  हमारा  ध्यान  बैठाई  जाय  ।

 आकर्षित  किया  है  ।  उसे  भी  इस  अधिनियम
 खेतिहर  मज़दूरों  के  विषय  में  मजूरी

 में  समेटना  होगा  ।  उद्योग  में  कम  से  कम  एक  दरें  जानने के  लिए  ३-४  ag  पहले  एक  जांच

 हजार  मजदूरों  की  मांग  करने  वाला  खंड  हमें  की  गई  थी  उसका  प्रतिवेदन  प्रकाशित  नहीं
 निकाल  देना  चाहिये  ।  हजार  मजदूर  हों  या

 एक  हमें  सब  को  समान  संरक्षण  देना  हैं  ।
 केवल  कुछ  गांवों  के  विषय  में  सुचना

 पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।  उनसे  पता  चलता

 न्यूनतम  का  भ्र मि प्राय  यह  है
 कि

 हूँ  कि  एक  खेतिहर  मज़दूर  को  पूरे  वर्ष  में
 पूरे  भारत  में  जीवन  स्तर  एक  सा  हो  |

 १७०  दिन  रोजगार  मिलता है  |

 हीन  मज़दूरों  समेत  यह  संरक्षण  सबके  ऊपर
 ऐसी  स्थिति  में  न्यूनतम  मजबूरियां  उसे  किस

 लागू  होना  चाहिए  ।  देहातों  और  कारखानों
 प्रकार  सहायता  पहुंचायेगीं  |  इस  न्यूनतम

 की  नीति  एक  सी  ही  होनी  चाहिए  ।
 रियों  को  तो  समुचित  रूप  में  प्रचलित  करता  हो

 श्री  मुहोउद्दोन  साथ  ही  खेतिहर  मजदूरों  के  स्तर  को

 अ्रालोचना  उतनी  भ्र धि नियम  को  लेकर  नहीं  बढ़ाने  के  लिए  भी  कुछ  न  कुछ  करना  होगा  ॥

 ह  जितनी  कि  उसके  प्रवर्तन  को  लेकर  |
 को

 पी०  alo  बोस  :

 पहले  तो  श्रत्पन्त  सीमित  रूप  में  इसे  लागू  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  इस  न्यूनतम
 किया  गया  है  और  जहां  लागू  भी  किया  गया  है  दूरी  अधिनियम  कारण  कि  यह  अघिनियम

 वहां  उचित  रूप  में  लागू  नहीं  किया  गया  हैं  ।
 हमारे  देश  के  लिए  विशेष  महत्व  रखता

 दो
 राज्यों  में  बीड़ी  के  मज़दूरों  के  विषय  में  करता हूं  ।  बढ़े  चढ़े  उद्योगों  वाले  सभी  देशों

 न
 अधिसूचना  निकाल  कर  इसे  लागू  किया  गया  में  न्यूनतम  मजूरी  ग्र धि नियम  हैं  पर  वहां

 पर  बाद  में  उसे  वापस  लेकर  दरों पर  उनका  इतना  महत्व  नहीं  रहा हँ  जसे  इंगलैंड
 विचार  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त

 ७०
 में  न्यूनतम  मजूरी  से  चार  पांच  गुनी  मक्खियां

 को  गई
 ।

 घरेलू  तथा  छोटे  छोटे  उद्योगों  के  मिलती  हें  परन्तु  दुर्भाग्य  से  हमारे  देश  में  सरकार
 विषय  में  राज्यों  को  घना भाव  तौर  जनाभाव

 सहित  सभी  मालिक  न्यूनतम  दर
 को  at

 के  कारण  इसके  प्रवर्तन  में  कठिनाई  होती  है  प्रीतम  दर  मानते  हें  इसका  हमारे
 कुछ  राज्यों  में

 खेतिहर  मजदूरों  के  विषय  में
 देश  में  अधिक  महत्व  अन्यथा  afar

 इसे  लागू  किया  है  पर  वहां  भी  यही  कठिनाइयां  स्तर  से  भी  कम  मजबूरियां  देने  लगेंगे
 पैदा  हुई हे

 ।  wae  तरा  गया  है  कि  पूरे

 नियम  पर  पुर्निवचार  किया  जाय  तथा  जनमत
 पर

 साथ
 ही  मेंने  सुना  है  बहुत  से  क्षेत्रों  में

 इसे  लागू  भी  नहीं  किया  जैता  मेने

 शर  कर्मचारियों  की  सहायता  से  उसे  पूरी  कहा  कि  हमारे  यहां  न्यूनतम  को  ही  अधिकतम

 तरह  से  लागू  किया
 जाय

 ।
 माना  जाता है  ।  १९४७  में  कोयला  क्षेत्रों  में

 इस  संशोधन  विधेयक  को  लेकर  भी  यही  y  का  मूल  वेतन  निश्चित  किया  गया  था  शौर

 प्रशन  उठता  है
 कि

 क्या  इसे  समुचित  रूप  में  तक  वही  चला  प्रा  रहा  एक  आने  की

 प्रचलित  किया  जायगा  ।  राज्य  सरकारें  इसके
 भी  वृद्धि नहीं  हुई  है
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 दूसरी  समस्या  खेतिहर  मजदूरों  की  है
 |

 इस  विधान  की  लागू  करने  के  अंबार  में

 देहातों  में  भजदूरियां  नकद  ही  नहीं  अन्य  रूपों
 जो  दुःखद  परिणाम  हुए  हैं  उनके  ara  में

 में भी  दी  जाती हैं  ।  छोटे  छोटे  कुछ  मेरे  वक्ता
 ने

 यथेष्ट  कह  दिया  है  at  मूझे

 नाज  या  भोजन  के  रूप  में  देते  ह  प्रौढे  कभी  अधिक  कहने
 की  आवश्यकता नहीं  है

 कभी  मां  बाप  बेटे  मिल  कर  कॉम  करते  हैं
 सरकार ATH  केवल  बार ही  इसकी

 गर्त  वहां  पर  न्यूनतम  मजदूरी  निश्चित

 अवधि  विस्तार  की  मांग  नहीं  कर  रही  है  ।

 करना बड़ा  कठिन  है  ।  इस  पर  रूप  से

 अच्छी  तरह  विचार  होना  चाहिए  |
 प्रथम  विस्तार  मैचों  LEXo  तक  उसके

 बाद  यह  मान  PER  तक  के  लिये  बढ़ाया

 बड़े  उपक्रमों  तथा  छोट  उपक्रमों  के  कौर  अन्त  में  लगभग  डेढ़  वर्ष  की  अवधि

 मजदूरों  के  बीच  मजूरी  के  विषय  में  कोई  शर  बढ़ाई  गई  |  यह  सहज  ही  कल्पना की  जा

 अन्तर  नहीं  होना  चाहिए  क्योंकि  दोनों  को  सकती  हे  कि  साढ़े  चार  वर्ष  की  इस  भ्र वधि  में

 ही  समान  रूप  से  झपना  भरण  पोषण  करना  मजदूर  वर्ग  को  हानि  उठानीं  पड़ी

 पड़ता हूं  ।  एक  माननीय सदस्य  ने  यह  अ्राद्यंका  होगी  ।  यदि  प्रस्तुत  विधि  व्यवस्था  ara  से

 प्रकट  की  थी  कि  छोटे  उपक्रम  इस  कारण  साढ़े  चार  वर्ष  पुर्व  की  गई  होती  तो  निश्चित

 बन्द  हो  जायेंगे  |  यह  ठीक  हूँ  परन्तु  विधि  हें  कि  मजदूरों  को  इससे  भ्रत्यघिक  लाभ  होता

 सर्वे न्यायी  तथा  सभी  पर  संभान  रूप  से  लागू  सदन  के  प्रत्येक  सदस्य  की  यही  शिकायत  है

 होनी  चाहिए  |
 कि  यह  विधान  बहुत  देर  से  प्रस्तुत  किया

 EWS  के  जा  रहा  है  ।  यदि  मानव  जीवन  प्रौढ़  मानव श्री  रवय्या
 श्रम  के  प्रति  थोड़ा  भी  araz  किया  जाकर

 इस  अधिनियम का  संशोधन  वाले

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  हमें  प्राशि  थी  कि  कुछ  समय  पूर्व  इसे  रखा  गया  होता  तो  इतनी

 जनहानि नहीं  हो  सकती  थी  । इसके  प्रवर्तन  में  हुई  सफलता  तथा  भ्र सफलता

 के  ब्यौरे हमें  बताये  जायेंगे किन्तु  हमें  खेद  है  विधान  का  स्वरूप  एसे

 कि  इस  सम्बन्ध  में  हमें  कुछ  भी  नहीं  बताया
 कि  जिससे  हम  बीते  हुए  साढ़े  तीन  वर्षों  की

 गया  |  हैदराबाद  से  माननीय  सदस्यों  ने  वहां  मजूरी  भी  प्राप्त  कर  सकें  |  मानवीय  सरकार

 के  अनुभव  के  आधार  पर  बताया  हैं  कि  कई  की  बेपरवाही  से  वे  पिछली  मजूरी  से  वंचित

 क्षेत्रों  में  इसके  ा प्रवत्तन  में  असाधारण  देर  हुई  कर  दिय  गये  हें  ।

 है  और  प्रचलित  होने  पर  भी  इसमें  विशेष

 श्री मानल  मुझे  माननीय  मंत्री  श्री  गिरि
 सफलता  नहीं  हुई  है  ।

 में  कोई  बुराई  नहीं  बतानी  है  जिन  पर  ग्राम

 दूसरे  मज़दूरों  को  वह  न्यूनतम  मज़दूरी  इस  काय॑  का  भार  हूँ  ।  उनके  पूर्वाधिकारी

 प्राप्त  करने  के  लिए  न्यायाधिकरण ों  तक  जाना
 श्री  जगजीवन  राम  ने  कुछ  नहीं  किया

 पड़ा है  अभ्रक  मजूरों  के  विषय  में  हमें  भराया

 थी  कि  इसे  पूरी  तरह  प्रचलित  किया  जायगा  प्रदान  यह  है  कि  इसकी  अवधि  में

 परन्तु  वहां  पर
 भी

 निश्चित  की  गई  मजूरियां  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।
 राज्य  सरकार  ने

 नहीं  चुकाई  गई  ऐसी  दशा  में  हम  सहज  १९४८  के  न्यूनतम  मजूरी

 अन्दाज़  लगा  सकते  हें  कि  इसे  कैसे  प्रचलित  ईमानदारी  aire  मानवीयता  के  साथ

 किया  जा  रहा  है  तथा  इसके  क्या  परिणाम  कवित  नहीं  किया  i  wa
 केन्द्रीय  सरका  र  के

 हो  रहे  हें  ।  अवधि  के  विस्तार  की  अनुमति  देकर  उसे
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 [att  बढ़ता  रहे  ।  जब  विधान  लागू  ही  नहीं  किया

 जाता तो  उससे  फिर  क्या  लाभ  हे  ।  भ्रमण इस  तरह  की प्रवृत्ति में  प्रोत्साहन  नहीं  देना

 चाहिये  |  के  श्रमिकों के  सम्बन्ध  में  इसे  लागू  नहीं  किया

 गया  है  i  राज्य  को  दण्ड  देने  के  स्थान
 पर

 मुख्य  त्रुटि  राज्य  सरकार  की  है  शौर

 सरकार  भी  उसमें  किसी  तक  उत्तरदायी  जनता  को  तथा  श्रमिकों  को  दण्ड  दे

 है  क्योंकि  उन्होंने  राज्य  सरकार  के  लिये

 री-वर्ग  अथवा  निधि  की  व्यवस्था  का

 नहीं  किया  ।  न  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने

 में  प्रतीक  युक्तियां  नहीं  देना  चाहता  |

 हैदराबाद  के  माननीय  सदस्य  ने  पर्याप्त  प्रकाश
 स्वयं  ही  इनकी  व्यवस्था  की  है  प्रौर  न  राज्य

 डाल  दिया है  ।  माननीय  उपमंत्री  जी  से  मेरा
 सरकार  के  लिये  इस  तरह  के  विधान  का

 यही  निवेदन  है  कि  मूल  रूप  में  अपराधी  राज्य
 क्षेत्र  बाकी  रखा है  |  मुख्य  आरोप  राज्य

 सरकार है  कौर  किसी  अश  तक  केन्द्रीय  सरकार
 सरकार  पर  ही  लगाया  जाना  चाहिये  कौर

 किसी  सीमा  तक  केन्द्रीय  सरकार  पर  ।  किन्तु

 ये  ही  भ्र परा धी  उन्हें  ही  दण्ड  मिलना

 चाहिये  ।
 we दण्ड  देते  के  स्थान  पर  श्रमिकों को  दण्ड

 feat  जा  रहा  है  ।  हम  विधान  निर्माण  क्यों  इसके  पश्चात  सदन  की  बठक

 करते  हें  ?  क्या  केवल  इसीलिये  एसा  किया  १६  १९५३  के  डेढ़  बजे  तक  के

 जाता  है  कि  संविधि  का  अन्य  साकार-प्रकार  लिये  स्थगित  हुई  ।
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